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राज्य का प्राय: प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज-कोष 
में कुछ द्रव्य देता है। श्रसभ्यता की श्रवस्था में, श्रथवा स्वेच्छाचारो 
शासन में राज्य जब-जब और जितना चाहता है प्रजा से धन वसूल 
करता है, ओर उस ख़च्च करने में भी प्रजा के हिताहित का सम्यग ध्यान 
नहीं रखता । उस दशा में नागरिकों को बहुधा यह जानने का ही 
अवसर नहीं मिलता कि करों श्रादि से राज्य कितना रुपया ले रहा है, 
ओर उसका कितना-कितना भाग किस-किस कार्य में खर्च करता है । 
इस समय राजस्व के मोटे-मोटे सिद्धांत स्थिर हो चुके हैं और उन्हीं 
सिद्धांतों के श्रनुसार प्रत्येक राज्य में कर लगाए जाते हैं, तथा उन करों 
3 प्राप्त आय को खर्च किया जाता है । श्रब किसी भी सभ्य कहे जाने , 
वाले राज्य में सरकारों अआ्राय-व्यय गुप्त नहीं रक्‍्खा जाता, हाँ. यदि नाग- 
रिक स्वयं ही इस विषय की ओर ध्यान न दे ओर उपेज्ञा भाव रख, 
तो बात दूसरी है । उस दशा में वे इंस विषय के ज्ञान से वंचित रहगे, 
झोर साथ द्वी अ्रपन राज्य के प्रति उस कर्तव्य के पात्नन करने में भी 
असमर्थ रहंगे, जिसका पालन वे इस विषय का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त करके 
ही, कर सकते हैं । 


अतः श्रपने राज्य की सेवा और उन्नति में यथाशक्ति भाग ब्लने की 
इच्छा रखनवाले प्रत्येक नागरिक को यह जानना चाहिए कि कर क्‍यों 
लिए जाते हैं, किस मात्रा में लिए जाते हैं, और किस रीति से लिए 
जाते हैं। तथा उनसे प्राप्त श्राय किस प्रकार किन-किन कार्यों में खर्च 
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की जाती है, करों के निर्धारित करने में जनता के प्रतिनिधियों को कहां 
तक भ्ृधिकार है, तथा उनके खुचे पर उनका कहां तक नियंत्रण है । 
इस छोटो सी पुस्तक के श्रवत्नाकन से पाठकों को इस विषय का विचार 
करने में सहायता मिल्नेगी, ऐसी आशा है । 


भारतीय पाठकों को सुविधा के लिए हमन इसमें भारतीय राजस्व 
के ही उदाहरण दिए हैं। यद्यपि भारतवर्ष बहुत निर्धन देश है तथापि 
यहां के निवासी कुज्न मिलाकर प्रतिवष॑ लगभग तीन सो करोड़ रुपए 
केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों को कर, फ्रीस, या महसूल श्रादि 
के रूप में देते हैं । यहां पर रेल, डाक, तार या नहर आदि से जो कुछ 
आय हाती है, उसमें से इन कार्यों के प्रबंध ओर संचालन आदि में खच 
होनेवाद्दो रक़म निकाल कर विशुरू आय हो हिसाब में दिखाई जाती 
है । इसो प्रकार इन मर्दों के व्यय में, मुलघन तथा विविध कर्मचारियों 
के वेतन आदि का ख़्च न दिखा कर केवल इनमें लगी हुई पूंजी का 
सूद द्वी दिखाया जाता है । दिसाव को इस पद्धति से वार्पिक सरकारी 
आय-व्यय दो-दो अरब रुपए के ल्वरगभग रह जाता है। यह अंक भी 
काफ़ी बड़े हैं। इनसे पाठकों को इस देश के राजस्व्र अर्थात्‌ सरकारी आय- 
व्यय के महत्व का अनुमान सहज ही हो सकता है। इस महत्व के 
कारण ही, हम श्रपनी “भारतीय शासन” पुस्तक में उसके प्रथम संस्करण 
के समय (सन्‌ १६१५ ई०) से ही इस विपय का समावेश करते आ रहे 
हैं। परंतु ऐसे महत्वपूर्ण विषय का समुचित विवेचन उसके एक परि- 
च्छेद में नहीं हो सकता । इस विचार से सन्‌ १६२३ ई० में हमने 
'भारतीय राजस्व” नामऊ पुस्तक पाठकों की भेंट की । उसका सांधारणत: 
भ्रच्छा स्वागत हुआ, कई शिक्षासंस्थाओ्ं में वह पाव्य-पुस्तक के रूप में 
काम में लाई गईं, संयुक्त-प्रांत के सावंजनिक पुस्तकाल्नयों के लिए 
स्वीकृत हाकर वह बहुत स॑ ज़िला-बोर्डो तथा श्रन्य संस्थाञ्रों द्वारा 
मेंगाई गई । 
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इस पुस्तक में सिद्धांत को विशेष स्थान दिया गया है, और नित्य 
प्रति बदलते रहनेवाले अंकों का केवल उतना ही उल्लेख किया है, 
जितना विषय को समभने के लिए प्रत्यंत आवश्यक है । पुस्तक के 
अंत में पारिभाषिक शब्द दें दिए गए हैं। आशा है कवि पाठक इस 
पुस्तक का वैसा ही स्वागत करेगे, जेसा कि वे राजनीति और अ्र्थशारत्र 
संबंधी मेरी श्रन्य विविध कृतियों का करते रहे हैं। इस पुस्तक की 
रचना में मुझे अपन सुहृदु प्रोफेसर दयाशंकर जी दुबे से विचार-विनिमय 
की बहु-मृल्य सहायता मिली है, तद॒र्थ में उनका कृतज्ञ हूँ । 
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प्राक्रथ म-- राजस्व का अर्थ राज-धन या राज्य का आर-व्यय है। 
कुछ लखक राजस्व से विशेषतया आय का ही श्रभिप्राय लेते है । परंत 
हम इस के विवेचन में आय ओर व्यय दोनों का ही विचार आवश्यक 
सममभून वाल ग्रंथकारों स सहमत हैं । राजस्व विपय का विचार करते 
समय हम पहले ही यह स्वीकार कर लते हैं कि देश में समाज संगठित 
है ओर वहाँ शासन-प्रबंध की व्यवस्था है । 

राज्य-प्रबंध की व्यवस्था--यदि देश में उचित राज्य-प्रबंध न 
हो, हर समय चोर, डाकुओं, छुली, कपटियों तथा बलवानों के अत्याचारों 
का भय हो, तो धन की रक्षा का विश्वास न होने से घत बहुत कम 
उत्पन्न किया जा सकेगा, और जो कुछ उत्पन्न भी होगा, उसे शीघ्र ख़चं 
कर डालने तथा छिपा कर रखन की प्रवृत्ति होगी । बचत को घन की 
उत्पत्ति के काम में नहीं लगाया जायगा। इस प्रकार मुल-घन श्रर्थात 
पूंजी का हर दम दिवाला निकला रहेगा । इस लिए ञआर्थिक दृष्टि से देश 
में राज्य-प्रबंध की बड़ी आवश्यकता है । 

राज्य के काये; देश-रक्षा--राज्य का मुख्य काय देश के बाहर 
शत्रुओं को हटाना, और देश में शांति ओर सुप्रबंध रखते हुए जनत 
की सुख-समृद्धि में सहायक हाना है। इस के लिए राज्य को फ़ोज 
पुलिस तथा श्रन्य कर्मचारी रखने होते हैं। कभी-कभी ऐसा भी हाता है 
कि राज्य ५ की रक्षा के लिए ही फ़ोज नहीं रखता, वरन्‌ संसाः 
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के अ्रन्य देशों में अपनी मान-मर्यादा की बृद्धि के लिए भी रखता है । 
खेद है कि यह प्रवृत्ति बढ़ती ही जाती है । 


प्राचीन काल में कुछ 'धम-प्रमी' देशों न तलवार के बल से “धर्म! 
का प्रचार किया था। अब प्रबल राष्ट्र इस बात का उद्योग कर रहे हैं 
कि उन्नति-काल के भयंकर शखास्रों से सुसज्जित हो दूसरे देशों में 
अपनी 'सथ्यता” का प्रचार कर, अथवा उन्ह अपन व्यापार के लिए प्रभाव- 
क्षेत्र बनाव । निदान, बहुत कम देशों का, और बहुत थोड़ा घन आत्म- 
रक्षा में व्यय होता है। अधिकांश देशों का, और श्रधिकांश घन दूसरों को 
परतंत्रता के पाश में जकड़ने के लिए ख़र्च किया जा रहा है । विशेष दुख 
की बात तो यह है कि वर्तमान नीति का यह एक सिद्धांत-सा ही हा 
चला है कि शांति चाहते हो तो युद्ध के त्विण तेयार रहो। इस प्रकार 
शांति की आड़ में युद्ध की तैयारी करना एक साधारण बात है। प्रत्येक 
देश अपने पड़ासी से भयभीत हो कर उस से अधिक सुदृढ़ सना रखना 
चाहता है, तो हर एक का सेनिक व्यय बराबर बढ़ने वाला ही ठहरा । 
अब यह निश्चय करना ही कठिन हा जाता है कि आत्म-रक्षा के ल्षिए 
कितना व्यय करना उचित है, ओर किस मात्रा से अधिक होने पर उसे 
अनुचित कहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिषद्‌ ने किसी देश की 
कुल आय का अधिक से अधिक बीस फ्री सदी सना में व्यय करना उचित 
ठहराया है, परंतु इस पर शांति से विचार ही कौन करता है ? विदेशी 
सरकार तो अपन अधीन देशों के दरिद्र होते हुए भी उन की कंद्वीय 
और प्रांतीय. आय के योग का पच्चीस, तीस, या पंतीस फ़ी सदी भाग 
तक सना में ख़र्च कर डालती हैं। पुल्लिस का ख़चे अलग रहा। 


शांति ओर सुत्यवस्था--बाहरी आक्रमण से रक्षा करने के 
अतिरिक्त सरकार का कार्य देश के भीतर शांति और सुब्यवस्था रखना 
है। नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार आदि के भिन्न-भिन्न विपयों के 
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कानून बनाए जाते हैं, ओर, नागरिक इन क़ानुनों पर अमल कर, इस 
बात की व्यवस्था की जाती है। जो व्यक्ति क़ानूर्नों को भंग करते हैं 
उन की गिरफ़्तारी के त्िए पुल्षलिस का, तथा उन के संबंध में विचार 
करने के लिए न्यायालयों का, तथा उन्ह दंड दने के तल्विए जेलों का 
प्रबंध किया जाता है । 

जन-हितकारी काय--नागरिकों की नेतिक तथा श्रार्थिक उन्नति 
के लिए. यह आवश्यक हे कि उन का अज्ञानांघकार दूर किया 
जाय, उन्हें तरह-तरह की शिक्षा दी जाय, उन के स्वास्थ्य तथा 
चिकित्सा के लिए विविध आयोजन किए जाये । उन्हें खेती 
तथा उद्योग-घंधघों की विविध सुविधाएं दी जायें । उन के क्रय- 
विक्रय श्रादि के लिए मुद्रा और टकसाल आदि को भी व्यवस्था 
होनी आवश्यक है। सरकार के इन कार्यो में जन-हितकारिता का 
विचार मुख्य रहता है । इस प्रकार के कुछ श्रन्य काय भूगभं, वनरपति, 
जीव-विद्या, मनुष्य-गणना, अ्रकाल-रज्ा हैं। इस के अ्रतिरिक्त कह्दीं-कद्दी 
राज्य बेकार ओर बीमार नागरिकों की आ्रार्थिक सहायता का प्रबन्ध करता 
है, तथा बुढ़ापे की पेन्‍्शन की भी व्यवस्था करता हे । 


व्यवसायिक काय--सरकार जनता के लिए बड़ी-बड़ो पूंजी 
लगा कर कुछ ऐसे कार्य भी करती है, जिन्हें नागरिकों की अ्रत्लग-अलग 
करने की सुविधा नहीं होती । इन कार्यों का संचाज्नन इस प्रकार किया 
जाता है कि इन का झ़र्च उन से ही निकल्ष आए भर थोड़ा-बहुत क्ञाभ 
हं। ता वह अन्य कार्यों में लगाया जा सके । उदाहरणार्थ देश में रेत, 
डाक, तार का प्रबंध करना, आबपाशी के लिए नहर निकालना, जंगलों, 
खानों आदि की रक्षा ओर सम्यक्‌ उपयोग करना श्रादि। 

भारतवप में राज्य के कार्य--देश-रक्षा तथा शांति और सुब्य- 
वसथा के अ्रतिरिक्त, राज्य के अन्य क्ार्य भिन्न-भिन्न देशों की 
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परिस्थिति या आवश्यकतानुसार एथक-एथक होते हैं । तथापि 
इस में संदेह नहीं दि आधुनिक सभ्यता में राज्य के कार्य 
अधिकाधिक बढ़ते ही जा रहे हैं । रेल, तार, डाक, श्रादि पार- 
स्परिक व्यवहार के नए साधन अ्रब बहुत से देशों में राज्य के 
अधीन हैं । भारतवर्ष में तो इन कार्मो के अतिरिक्त जंगन्न, 
ओर नहर का प्रबंध भी राज्य ही करता है, वही अफ्रीम आदि 
मादक पदार्थों तथा नमक की उत्पत्ति का नियंत्रण करता है, 
ओर इन की बिक्री के ल्लिए ठेका देता है; एक बड़े जमीदार 
को तरह यहाँ माल्रगुजारी वसूनल करता है, ओर वही शिक्षा, 
स्वास्थ्य, ओर न्याय आदि विभागों का प्रबंध करता है। इस स॑ 
अनुमान किया जा सकता है कि राज्य की शक्ति हमारे आंतरिक जीवन पर 
क्रितना प्रभुव्व रखती है, और हम राज्य के छितने अ्रधीन हैं । 


राजस्व-शास्त्र - राजस्व-शाख में सरकार के आय-व्यय तथा 
उस से संबंध रखनेवाली बातों पर शास्त्रीय-दष्टि से विचार किया 
जाता है । सरकार से यहाँ मतलब केंद्रीय तथा प्रांतीय सर- 
कारों से ही नहीं, म्युनिसिपेल्षिटियों, जिल्ला-बोर्डा और पोर्ट्रम्टों 
झादि स्थानीय संस्थाओं से भी है । अ्रतः राजस्व-शास्त्र में उक्त 
सब संस्थाओं के आय-व्यय का विवेचन होता है । आज-कल्न 
राजस्व का विषय बहुत महत्व-पूर्ण हो गया है । समय-समय 
पर विविध विचारकों ने इस के संबंध में भाति-भाँति क विचार 
तथा तकं-वितर्क उपस्थित किए हैं, यद्यपि अभी तक भी कुछ 
व्योरेवार तथा सूचम बातों में मत-भेद पाया जाता है, पर मुख्य- 
सुख्य बातों में एक स्व-सम्मत स्वरूप प्राप्त कर ब्िया गया है, और 
इस जिपय का एक स्वतंत्र शास्त्र दो गया हे । 


राजस्व-शास्त्र के भाग--इस शास्त्र के चार भाग द्वोते हैंः-- 
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१-- राज्य का व्यय 
२--राज्य की आय 
३-- राज्य का ऋण 
४--राजस्व-व्यवस्था 
इन में से प्रथम भाग में उन नियमों या क़ानूनों का विचार किया 
जाता है, जिन के अनुसार सरकार द्वारा होन वाले कार्यो पर ख़र्च को 
जाने वाली भिन्न-भिन्न महों की रक़र्मों के परिमाण का निश्चय किया 
जाता है । " 
दसरे भाग में उन बातों का विचार किया जाता है, जिन के अनुसार 
सरकार अपने लिए आ्रावश्यक ख़र्च की रक़्म जनता से प्राप्त करती है । 
इस में करों का स्वरूप आदि भी सम्मिलित 
तीसरे भाग में इस बात का विचार होता है कि जब राज्य का काय 
अपनी आय से न हो सके, तथा उसे और रुपयों की आवश्यकता हो 
तो उसे किस प्रकार किन निय्र्मों को ध्यान में रखते हुए ऋण को चुकाने 
की व्यवस्था करनी चाहिए । 
चोथे भाग में इस बात का विचार होता है कि आय-ब्यय का अनुमान- 
पत्र किस प्रकार तेयार किया जाता है, किस प्रकार वह जनता के प्रति- 
निधियों द्वारा स्वीकार किया जाता है, तथा आय-व्यय का हिसाब किस 
प्रकार रकक्‍्खा जाता है। स्मरण रहे कि आज-कल सरकारों का व्यय तथा 
श्राय प्रायः नकद रुपए में होती है, जिन्‍स में अर्थात्‌ अन्य पदार्थों में 
नहीं होती । 
यद्यपि राजस्व के पंबंध में उस की व्यवस्था का विचार सब से 
पीछे आता है तथापि सुविधा की दृष्टि सं हम उस का विचार सब 
से प्रथम अगले परिच्छेद में ही करगे। 


| 
दूसरा परिच्छेद 


राजस्व-व्यवस्था 


राजस्व-व्यवस्था-संबंधी सिद्धांतों को समभूने के क्षिए किसी देश 
विशेष में उन सिद्धांतों के व्यवहार के उदाहरणों पर भी साथ साथ 
विचार करना उपयोगी होता है । भारतीय पाठकों के लिए भारतीय 
राजस्व-व्यवस्था जानना विशेष रुचिकर होगा, अतः इस परिच्छेद में 
इसी देश की राज्य-व्यवस्था को लक्ष्य में रख कर विचार किया जात है । 


झआायव्यय-अलनुमानपत्र--राज्य-व्यवस्था-संबंधी एक मुख्य ज्ञातव्य 
विपय आयव्यय-अनुमानपत्र है । यह वह नक्शा होता है, जिस में 
आगामी वर्ष की श्रजुमानित आय और व्यय ब्यौरेवार लिखी जाती है । 
इस के अतिरिक्त, इस में गतवर्ष की आय और व्यय के वास्तविक अंक 
दिए ज्ञाते हैं, और प्रचलित वर्ष की आय-व्यय के नो-दस महीन के 
वास्तविक, श्रौर शेष दो तीन महीनों के अनुमानित अंक दिए जाते हैं । 
यह इस लिए किया जाता है कि तुलना करने में सुविधा हो । सरकारी 
हिसाब के लिए किसी वर्ष की पहली श्रप्रेल से श्रगले वर्ष क्री इकतीस 
मार्च तक एक साल समझा जाता है । 


आायव्यय-अनुमानपत्र के विषय--सन्‌ १६१६ ई० के शासन- 
सुधारों के बाद से प्रांतीय सरकारों के आय-व्यय के अंक केंद्रीय सरकार 
के बजट में नहीं रखे जाते प्रत्येक प्रांत श्रपने आय-व्यय का श्रनुमान 
पत्र श्रलग-अ्रलग बनाता है। इस प्रकार समस्त त्रिटिश भारत के लिए 
एक बजट न हो कर कई बजट होते हैं । 
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कंद्रीय सरकार के आयव्यय-अनुमानपत्र में निम्नलिखित बात 
रहती हैंः-- 

१--सिविल विभागों का आयव्यय-अनुमान; तथा चीफ़ कमिश्नरों 
के प्रांतों का ग्रायव्यय-अनुमान (ये प्रांत कद्दीय सरकार द्वारा ही 
शासित होते हैं। ) 


२--उन विभागों के आयव्यय का अनुमान, जो समस्त देश के 
लिए आवश्यक हैं, यथा, फ़ोज, रेज्न, डाक, तार । 


३--इंडया आक्रिस के आयव्यय का अनुमान । 
४--भारतवपष के हाई कमिश्नर खंबंधी आयव्यय का अनुसान । 


आयव्यय-अनुमानपत्र किस प्रकार तेयार किया जाता है (-- 
प्राय; अगस्त या सितंबर के महीने में प्रत्येक प्रांत में भिन्न-भिन्न विभागों 
के मुख्य अधिकारी अगले वर्ष की आय और व्यय का अनुमान प्रांतीय 
सरकार के पास भेज देते हैं । ख़र्च को दो भागों में बाद कर दिखाया 
जाता है;-- 

१--जो ख़्च साधारणतया सदेव होता रहता है, ओर सरकार द्वारा 
स्वीकृत हो चुका है, जेसे सरकारी कर्मचारियों का वेतन । 


२--जो खर्च नया होता है, श्र्थात्‌ उस वर्ष विशेष करना होता 
है। भिन्न-भिन्न विभागों से प्राप्त हुए नकशों को एकत्रित कर के प्रांतीय 
सरकार के संबंधित सदस्य सरकार द्वारा स्वीकृत ख़्च का एक नक्शा बना 
देते हैं । पश्चात्‌, श्रथ॑-सदस्य इन सब नक़्शों की अच्छी तरह जाँच कर के 
इन सब का एक नक़्श। बनाता है। नए खच्च की जो रक़में होती हैं, वे 
विचारार्थ अर्थसमिति में पेश की जाती हैं, जिस में अ्रर्थ-सद॒स्य के भतिरिक्त 
व्यवस्थापक-मंडल के कुछ निर्वाचित सदस्य होते हैं। जब यह समिति 
इन ख़र्चा" को स्त्रीकार कर लेती है तो इन के अंक आयव्यय अलुमान- 
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पत्र की संशोधित प्रति में सम्मिलित किए जाने के लिए एकोंटेट- 
जनरल के पास भेजे जाते हैं । 


यही कार्य-पद्धति कद्गीय सरकार के आयबव्यय-अनुमानपतन्र की 
तेयारी में भी व्यवह्त होती है। प्रांतीय सरकारों तथा कद्रीय सरकार 
का बजट-संबंधी यह कार्य लगभग दिसंबर के अंत में हो जाता है | 

झब बजट सरकार के सामने पेश हाता है | अगर आय कम हो 
तो कर बढ़ान के नए उपाय साच जाते हैं | इन उपायों को बिल्कुल 
गुप्त रक्खा जाता है। विचार हाने के बाद बजट की नई संशाधित प्रति 
लगभग फ़रवरी के शझारंभ में तेयार हा जाती हैं। तदनंर बजट 
व्यवस्थापक-मंडल में पेश हाता है । इस में नए ओर पुराने सब कर 
रहते हैं । अर्थ-सदस्य भापण दे कर तमाम बजट को समभाता है, श्रौर 
आवश्यकतानुसार नए करों को लगाने तथा पुरान करों को हटान का 
ओवचित्य भो बतलाता है । 


कठ्रीय बजट, कंद्ीय व्यवस्थापक-मंडन्र में, तथा प्रांतीय बजट 
संबंधित प्रांत के व्यवस्थापक-मंडल में फ़रवरी के अंतिम या मार्च के 
प्रथम सप्ताह में उपस्थित किए जाते हैं । कद्गवीय सरकार का रेलवे बजट 
लगभग २० फ़रवरी को पेश किया जाता है। कद्रीय बजट की महों में 
गवनर-जनरल की सिफ़ारिश बिना रुपया लगाने का प्रस्ताव नहीं किय। जा 
सकता । 

भारतीय व्यवस्थापक-मं डज्च--भारतीय राजस्व-संबंधी सुधारों 
के विवेचन में यह भी जान लेना आवश्यक है कि भारतीय और प्रांतीय 
व्यवस्थापक-मंडल्तों का संगठन किस प्रकार है । इस विपय का सविस्तर 
वर्णन लेखक की भारतीय शासन'-नामक पुस्तक में किया गया है 
संक्षेप में यह कहना पर्याप्त होगा कि गवनंर-जनरल के अतिरिक्त, भारतीय 
व्यवस्थापक-मंडल में दो भाग हैं-- 
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१--राज्य-परिषदु, अर्थात्‌ कोंसिल आव स्टेट | 
२--भारतीय व्यवस्थापक-समा, श्रर्थात्‌ लेजिस्लेटिव ऐसबली । 


राज्य-परिपद्‌ में ६० सद॒स्य होते हैं, जिन में ३३ निर्वाचित और 
२७ नामज़द होते हैं। व्यवस्थापफ-सभा में सदस्यों की संख्या १४० 
निश्चित की गई है, जिन में ४० नामज़द होने चाहिए | इस समय इस 
सभा में १०३ निर्वाचित और ४१ नामज़द, कुल १४४७ सदस्य हैं। सिवाय 
कुछ ख़ास हालतों के, काई क्लानून अब पास हुआ नहीं समभका जाता, जब 
तक दोनों सभाएं उसे मूल्ल-रूप में अथवा कुछु संशोधनों सहित स्वीकार 
नकरल। 

सन्‌ १६३४ ई० के विधान के अनुसार, संघ का निर्माण हो जाने 
पर भारतवर्ष के कंद्रीय क़ानून बनानेवाली संस्था का नाम संघीय व्यव- 
स्थापक मंडल (फ़ीडरल लेजिस्लेचर) होगा । उस में दो सभाएँ होंगी-- 
राज्य-परिपद्‌ ओर संघीय व्यवस्थापक-सभा (फ़ीडरल एसबली) । राज्य 
परिपद्‌ में २६० सदस्य होंगेः--१९६ ब्रिटिश भारत के, ओर १०४ देशी 
राज्यों के । यह एक स्थायी संस्था होगी । इस के एक तिहाई सदस्य प्रति 
तीसरे वर्ष चुने जाया करगे। ब्रिटिश भारत के सदस्यों में से १६० 
जनता द्वारा निर्वाचित, ओर ६ नामज़द होंगे । संघीय व्यवस्थापक-सभा 
में ३७४ सद॒स्य हॉंगे--२४० ब्रिटिश भारत के, और १२०४ देशी राज्यों 
के । ब्रिग्श भारत के सद॒स्थों का चुनाव अश्रप्रत्यक्ष रीति से होगा--वह 
प्रांतों की व्यवस्थापक-सभाओं ( एसबलियाँ ) के सदस्यों द्वारा प्रति पाँचच 
वर्ष होगा । दोनों सभाओं अर्थात्‌ राज्य-परिपद्‌ ओर संघीय व्यवस्थापक- 
सभा में देशी राज्यों की ओर से क्षिए जानेवाले सदस्य जनता से निर्वा- 
चित न हो कर नरेशों द्वारा नियुक्त हुआ करगे । 


प्रांतीय उयवस्थापक-सं डज््ल--सन्‌ १६३५ ई० के विधान के 
अनुसार अब ११ प्रांतों में व्यवस्थापक-सभाएँ हैं। इन में यद्यपि नाम- 
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ज़द सदस्य नहीं होते, तथापि सांप्रदायिकता के आधार पर चुने हुए 
सदस्य पर्याप्त सख्या में रहते हैं। भिन्न-भिन्न प्रांतों की व्यवस्थापक- 
सभाओं में कुल सदस्यों की संख्या इस प्रकार है :-- 

मदरास २१४९; बंबई १७९; बगाल २९०; संयुक्तप्रांत २२८; 
पंजाब १७९; बिहार १९२; मध्यप्रांत बरार ११२; अआ्रासाम १०८; 
पश्चिमोत्तर सीमाग्रांत ०; उड़ीसा ६०; सिंध ६० । 

भारतवर्ष में संयुक्त-निर्वाचन प्रथा न हो कर श्थक-निर्वाचन-पद्धति 
प्रचलित है| उस के अनुसार यहाँ १४ प्रकार के निर्वाचक-संघ हैं-- 


साधारण; सिख; मुसलिम; एग्लो इंडियन; यूरोपियन; भारतीय 
ईसाई; व्यापार, उद्योग, ओर खनिज; ज़मीदार; विश्वविद्यालय; श्रम; 
स्त्रियोँ (साधारण); ख्त्रियाँ (सिख); स्त्रियाँ (मुसलमान); ख्त्रियाँ (एग्लो- 
इंडियन); ख्रियाँ (भारतीय ईसाई) । 


पहले सब गवनरों के प्रांतों में एक-एक ही व्यवस्थापक-सभा थी ! 
अब सन्‌ १६३४ ई० के विधान के अनुसार ६ प्रांतों में दूसरी सभ 
अर्थात्‌ व्यवस्थापक-परिपद्‌ हैं । इन के कुल, अधिक से अधिक, सदस्य 
की संख्या इस प्रकार है-- 

मदरास २६; बंबई ३०; बंगाल ६५; संयुक्तप्रांत ६०; बिहार ३० 
आस/म २२ । 

ये परिषद्‌ स्थायी संस्थाएँ हैं, प्रथम संगठन के बाद किसी भी सम 
इन के नए सदस्यों की संख्या एक-तिहाई से अधिक नहीं होती । प्रत्ये 
परिषद्‌ में कुछ सदस्य गवनर द्वारा नामज़द होते हैं। बंगाल अं 
बिहार की व्यवस्थापक-परिपदों में क्रशः २७ ओर १२ सदस्य ६ 
प्रांतों की व्यवस्थापक-सभाश्रों द्वारा--अ्रप्रत्यक्ष-रीति से चुने हुए होते है 


भारतीय व्यवस्थापक-सभा में व्यय की स्वीकृति--बजट नियर 
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नुसार पेश किए जाने के दिन, उस की प्रति व्यवस्था-मंडल के प्रत्येक 
सदस्य की मेज़ पर रख दी जाती हे । सदस्य भिन्न-भिन्न ख़र्चा' का विचार 
करते हैं । यदि उनन्‍्ह किसी मह के ख़र्च में कुछु कमी की सूचना देनी 
हो तो वे उस सूचना का सक्रटरी के पास भेज देते हैं। बजट काफ़ी 
बड़ा होता है, वह सभा में पढ़ा नहीं जाता । उस उपस्थित करते समय 
अर्थ-मंत्री उस के संबंध में भापण करता है। वह नई रक़मों को सम- 
मझाता है। दो-तीन दिन के बाद बजट पर साधारण बहस शुरू होती है । 
इन दिनों में सदस्य बजट के समष्टि-रूप पर अपनी सम्मलि दे देते हैं । 
अंत में अथ सदस्य आलाचनाओं का जवाब दे कर बहस समाप्त करता है । 
इस से उस व्यवस्थापक-मंडल का रुख मालूम हो जाता है। अब बजट 
पर मत देने की बात आती है । कई विपय ऐसे होते हैं, जिन पर मत 
लिए जाने का नियम नहीं है । शेष विषयों पर प्राय: एक सप्ताह तक मत 
लिए जाते हैं । 


निश्नलिखित विभागों में रुपया लगाने के विपय में कोंसिल- 
युक्त गवनर-जनरल के प्रस्ताव व्यवस्थापक-सभा के वोट (मत ) 
के लिए नहीं रकखे जाते, न कोई सभा उन पर वाद-विवाद कर सकती 
है, जब तक गवनर-जनरल इस के लिए आज्ञा न दे देः-- 


१--ऋण का सूद । 
२--ऐसा ख़र्च, जिस की रक़म कानून से निर्धारित हो। 


३--उन लोगों की पेंशन या तनख़्वाह, जो सम्राट या भारत- 
मंत्री द्वारा, या सम्राट की स्वीकृत से नियुक्त किए गए हों । 
चीफू कमिश्नरों या जुडिशल्न कमिश्नरों का वेतन । 


४--वह रक़्म जो सम्राट्‌ को देशो राज्यों संबंधी कार्य के खुचच 
के उपलष्य में दी जाती हो । 
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&४£--किसी प्रांत के घथक्‌ किए हुए (एक्सक्लयूडेड) क्षेत्रों की 
शासन-संबंधी सहायता । 
६--ऐसी रक़म जो गवर्नर-जनरतल उन कार्यों" में खर्च करे, जिन्ह 
उस को अपनी मर्ज़ो से करना श्रावश्यक हो । 
७--वह खर्च जिसे कोसिल-युक्त गवर्नर-जनरल ने ( के) धार्मिक 
(ख ) राजनेतिक या ( ग ) रक्षा सेना-संबंधी) ठहराया हो । 
इन मर्दों को छोड़ कर व्यय के अन्य विपयों के खर्च के लिए कोसिल- 
युक्त गवनर-जनरल के श्रन्य प्रस्ताव संबंधित सरकारी सदस्य द्वारा भार- 
तीय व्यवस्थापक-सभा के मत के वास्ते, माँग के स्वरूप में, रक्खे जाते 
हैं। उस के सदुर्स्यों को अश्रश्तिकार है कि वह किसी माँग को घटाने का 
प्रस्ताव कर । कोई सदस्य किसी मद के खर्च को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं 
कर सकता, क्योंकि ख्च करने वाले अधिकारी ही इस बात का अच्छी 
तरह निर्णय कर सकते हैं कि किसी मद में अधिक से अधिक कितना 
खर्च किया जाना उचित है।जब किसी मद में केवल पक रुपया कम 
करने का प्रस्ताव किया जाता है तो इसे सांकेतिक कमी (टोकेन कट ) 
कहते हैं । इस का अभिप्रायः उस विभाग की कार्य-प्रणात्वी के संबंध म 
निंदात्मक प्रस्ताव करना होता है, अथवा यह भी हो सकता है कि उस 
मद में खर्च बहुत कम है । 


बजट अधिवेशन में पहले किसी विभाग की आलोचना या निंदा 
करने के उद्देश्य से अ्रस्तुत की हुई सांकेतिक कटोतियों पर विचार होता 
है । पश्चात्‌ श्रन्य कटोतियों का विचार हो कर एक-एक मद्द के खच को 
मांग की जाती है । बजट की बहस के लिए निश्चित किए हुए सप्ताह के 
अंतिम दिन के पाँच बजे, कटोतियों की समाप्ति ( ग्रिन्‍्ञोटिन ) हो जाती 





पृथक्‌ छन्नों के संबंध में आगे, प्रांतीय मद्दों के प्रसंग में ज्िखा गया है । 
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है । इस के बाद किसी कटोती पर बहस नहीं होती । सदस्य के आग्रह पर 
कटोती की रक़म पर मत लिए जाते हैं, श्रोर यदि वह स्वीकार हो जाय 
तो उस मद्द की रक़्म को उस में आवश्यक कमी कर के मंज़्र किया जाता 
है। इस प्रकार सारा शेष कार्य थोड़ी देर में ही निपटा लेन का नियम है । 
इस लिए महों का क्रम निश्चय करने में इस बात का ध्यान रक्खा जाता 
है कि ख़ास-ख़ास विपयों का विचार आरंभ में ही हो सके ! 


बजट राज्य-परिपद्‌ में ही पेश होता है, पर उसे घटाने या किसी 
माँग को अस्वीकार करने आदि का अधिकार केवल भारतीय व्यवस्थापक- 
सभा को है। राज्य-परिपद्‌ अपने श्रस्ताव आदि से, सरकार की 
आर्थिक नीति या साधनों की आल्लोचना कर सकती है । 


प्रांतीय व्यवस्थापक-मंडलों में व्यय की स्वीकृति- प्रांतीय 
बजट-संबंधी कार्य-पद्धति उसी प्रकार की है, जेसे कंद्रोय बजट की । डस 
की मत दी जानेवाली और मत न दी जानेवाली महों में, कद्रीय 
बजट की उपयुक्त मद्दों से अंतर रहता है। प्रांतीय बजट का प्रश्न केवल 
गवर्नरों के प्रांओों में ही रहता है € अन्य अर्थात्‌ चीफ़ कमिश्नरों के 
प्रांतों संबंधी खर्च तथा आय का कृद्रीय बजट में समावेश हो जाता 
है। ) किसी प्रांत का बजट वहाँ की प्रांतीय व्यावस्थापक-सभा में ( ओर 
जिस प्रांत में व्यावस्थापक-परिपद्‌ हो, उस प्रांत में व्यवस्थापक-परिपदू 
में भी ) उपस्थित किया जाता है । बजट में दो प्रकार की मर्दों की रक़में 
पृथक-प्थक्‌ दिखाई जाती हैं--- 


रे 


(१) जिन पर प्रांतीय व्यवस्थापक-सभा का मत लिया जाता है ओर 
(२) जिन पर मत नहीं लिया जाता। 


व्यय की निम्नल्लिखित मर्दों पर प्रांतीय व्यावस्थापक-सभा को मत 
देने का श्रधिकार नहीं हैः-- 
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( के ) गवर्नर का वेतन और भत्ता, तथा उस के कार्याक्षय संबंधी 
निधांरित व्यय । 

( ख ) प्रांतीय ऋण-संबंधी व्यय, सूद शआआदि। 

(ग ) मंत्रियों और एडवोकेट-जनरल का वेतन ओर भत्ता। 

(घ ) हाई कोर्ट के जजों का वेतन ओर भत्ता । 

( च) एथक क्षेत्रों के शासम-संबंधी व्यय । 

( छ ) अदालती निणयाों के अनुसार होने वाला व्यय । 

( ज ) अन्य व्यय जो नवीन शासन-विधान या किसी प्रांतीय व्यव॑- 
स्थापक मंडल के क़ानून के अनुसार किया जाना आवश्यक 
हो । [ इस के अंतर्गत उन सब कर्मचारियों के वेतन ओर 
भत्त भी सम्मिलित हैं, जा भारत-मंत्री द्वारा नियुक्त होते 
हैं, जसे इंडियन सिविल सर्विस, या इंडियन पुलिस सर्विस 
आदि के कमचारी |] 


कोई प्रस्तावित व्यय उक्त मर्दों में से किसी में आता है या नहीं, 
इस का निर्णय गवर्नर अपनी मर्जी से करता है । (क) को. छोड़ कर शेष 
महें पर व्यवस्थापक-मंडल में वादानुवाद हो सकता है । उपयक्त (क) 
से (ज) तक की मर्दों का छोड़ कर अन्य मद्दों के ख़च के प्रस्ताव व्यव- 
स्थापक-सभा के सदस्यों के मत के लिए माँग के रूप में रक्खे जाते हैं । 
इस पर उसी प्रकार की कार्यवाही होती है जसी कंद्रीय बजट के 
संबंध में पहले बता आए हैं । 


आय-संबंवी प्रस्तावों पर विचार--कर-संबंधी बात प्रस्तावों 
के रूप में तेयार की जाती हैं। इसे कर-संबंधी श्रस्तावपत्र (फ्राइनेंस 
बिल) कहते हैं । निम्नलिखित प्रकार के संशोधन का प्रस्ताव कद्र में 
गवनेर-जनरल ओर प्रांतों में गवनंर की सिफ़ारिश के बिना नहीं किया 
जाता और वह व्यवस्थापक-परिपद्‌ में नहीं रक्खा जाता--- 
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(क) जिस में कर लगाने या बढ़ाने की व्यवस्था हो । 


(ख) जिस में सरकार द्वारा रुपया उधार लने की व्यवस्था हो । 


कंद्गीय कर-संबंधी प्रस्ताव-पत्र स्वीकार करने के लिए निम्नलिखित 
कार्यवाही की जाती है। पहले इसे उपस्थित करने के लिए भारतीय 
स्यवस्थापक सभा की अ्रनुमति ल्ली जाती है। यदि भारतीय व्यवस्था- 
पक सभा इस इस पहली मंज़िल में ही रद कर दे ता गवनर-जनरल यह 
तसदीक़ करता है कि देश की शांति ओर सुब्यवस्था के लिए इस का 
उपस्थित किया जाना आवश्यक है। पहले कहा जा चुका है कि राज्य- 
परिपद्‌ को ख़च-संबंधी माँगों पर मत दुन का अ्रधिकार नहीं; परंतु उसे 
कर-संबंधी प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार प्राप्त है। जब भारतीय 
व्यवस्थापक-सभा इस प्रस्ताव का पहली मंज्ञिल में ही रहकर देती है 
तो राज्य-परिषद्‌ से इसे उपस्थित किए जाने की अ्रनुमति माँगी जाती है; 


बह ता दे ही देती है । 


कर-संबंधी प्रस्ताव-पत्र को उपस्थित किए जाने को अनुमति मिल 
आने के बाद वह भारतीय व्यवस्थापक-सभा में पेश होता है श्रोर उस की 
एक-एक धारा या अंश पर बहस होती है ओर उसे एथक-ए्रथक्‌ स्वीकार 
किया जाता है । कोई सदस्य वृद्धि का प्रस्ताव नहीं कर सकता; हाँ, वह 
उसे घटाने का प्रस्ताव कर सकता है । जब उक्त प्रस्ताव के विविध अंशों 
पर विचार तथा संशोधन श्रादि हो चुकता है तो इकट्टू पूर्ण प्रस्ताव को 
स्वीकार किया जाता है। भारतीय व्यवस्थापक-सभा में स्वीकार किए 
जाने के बाद संशोधित कर-संबंधी प्रस्ताव-पत्र को राज्य-परिषपद्‌ में 
भेजा जाता है, वहाँ उस पर उसी प्रकार की कार्यवाही होदी है जेसी 
भारतीय व्यवस्थापक सभा में । संशाधित प्रस्ताव-पत्र पर मत लिए जा कर 
उसे स्वीकार किया जाता है। फिर यह गवनेर-जनरल की स्वीकृति के 
किए भेजा जाता है। उस को स्वीकृति मित्न जाने पर वह क़ानून बन 
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जाता है और उस के श्रनुसार कर वसूल किए जाते हैं । 

तत्पश्चात्‌ यदि वर्ष के अंतर्गत सरकार को यह ज्ञात हो कि उक्त 
करों से उस का ख़र्च नहीं चल सकता तो वह कर-संबंधी पूरक प्रस्ताव 
सितबंर या अक्तूबर में उपस्थित कर सकती है। 

किसी प्रांत के कर-संबंधी श्रस्ताव-पतन्न के विपय में उस प्रांत के 
गवर्नर को वेसा ही श्रधिकार है जसा केंद्र में गवर्नर-जनरल को । 

गवनर-जनरल ओर गवनरों के अधिकार--भारतवर्ष में 
कंद्रीय बजट के संबंध में गवनर-जनरल को तथा प्रांतीय बजर्टों के 
संबंध में गवनरों को बहुत अ्रधिकार प्राप्त हैं | प्रथम तो उन की सिफ़ा- 
रिश के बिना, क्रमशः कंद्व में, तथा प्रांतों में किसी काम के लिए रुपए 
की माँग का प्रस्ताव ही नहीं किया जा सकता। पुनः यदि भारतीय 
व्यवस्थापक सभा किसी की माँग रवीकार न करे या घटा कर स्वीकार करे 
ओर इस से गवर्नर-जनरल की सम्मति में उस के उत्तरदायित्व को पूरा 
करने में बाधा उपस्थित हो या उक्त ख़च देश की शांति और सुव्यवस्था 
के लिए आवश्यक हो तो वह अपने विशेषाधिकार से रद्द की हुईं या 
घटाई हुईं माँग की पूर्त्ति कर सकता है। इसी प्रकार का अ्रथिकार प्रांतों 
में गवनरों को है। यह तो व्यय-संबधी बात हुईं । आय के विषय में 
भी ऐसो ही व्यवस्था है । भारतीय व्यवस्थापक-सभा या प्रांतीय व्यवस्था - 
पक सभा में कर लगाने या बढ़ान का कोई प्रस्ताव या संशोधन क्रमश; 
गवर्नर-जनरल ओर गवर्नर की सिफ़ारिश बिना उपस्थित नहीं किया जा 
सकता । ओर उक्त सभाओं में कर-संबंधी कोई प्रस्ताव अस्बीकृत होने पर 
भी उक्त अधिकारी आवश्यक समझे तो उसे अपने विशेषाधिकार से 
स्वीकार कर सकते हैं । 


व्यय तथा आय के संबंध में, गवनर-जनरल ओर गवनरों के 
इन अधिकारों के होते हुए, वास्तव में भारतीय व्यवस्थापक-मंडल तथा 
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प्रांतीय व्यवस्थापक-मंडर्लों का विशेष महत्व नहीं रहता । 

आ्रायव्यय-संबंधी कार्य यथा-समय समाप्त करने के संबंध में 
भारतीय व्यवस्थापक-सभा के नियम गवनर-जनरल, इस सभा के सभा- 
पति के परामश्श से, और राज्य-परिषद्‌ के नियम उस सभा के सभापति 
के परामश से, बनाता है । इसी प्रकार प्रांतीय व्यवस्थापक-सभा और 
व्यवस्थापक-परिषद्‌ के नियम गवर्नर बनाता है । 


आय के साधनों का कद्रीय तथा प्रांवीय सरकारों में 
विभाजन : नवीन विधान से पहले--मांटफ़ोई सुधारों (१६१६ ई०) 
से पूर्व सरकारी आय के कुछ साधन केंद्रीय, और कुछ प्रांतीय थे, तथा 
कुछ साधन केंद्रीय भ्रौर प्रांतीय दोनों सरकारों में विभक्त थे। मांटफ़ोर्ड 
सुधारों से निश्वय हुआ कि भारत सरकार के संबंध से प्रांतीय सरकार्रो 
को, प्रबंध करने में जो व्यय करना पड़ता है, उस का एक पक्का अंदाज़ किया 
जाय । फिर, जिन महों की आमदनी से यह ख़र्च चल जाय, वे भारत 
सरकार के श्रधीन कर दी जाँय । बाक़ी जितनी श्रामदनी बचे, वह प्रांतीय 
सरकारों के हाथ में रहे, और प्रांतीय उन्नति का काम बढ़ाने की ज़िम्मेदारी 
भी उन्हीं पर रहे । निदान, भारत सरकार ओरे प्रांतीय सरकारों की श्राय 
एवं व्यय की मह्॑ बिल्कुल पृथक हों । इस के फलन-स्वरूप ज़मीन की 
आमदनी, आबपाशी छी आमदनी, आबकारी, ओर अ्रदालती स्टांप की 
आमदनी प्रांतीय की गईं। स्टांप से हानेवाली साधारण (व्यापारिक आदि) 
आमदनी तथा इनकम-टेक्स आदि की आमदनी भारत सरकार की आय 
रक्‍्खी गईं । ऐसी कोई मद्द न रही, जिस में भारत सरकार श्रोर किसी 
प्रांतीय सरकार, दोनों का भाग हो । 


आय के सब साधन प्थक्‌-एथक्‌ हो जाने पर भारत सरकार के आय- 
व्यय के अनुमान में आमदनी की कमी होना स्वाभाविक था। इस की 
पूर्ति के ज्िए यह तजवीज्ञ की गई कि प्रांतीय सरकारें भारत सरकार को 
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भिन्न-भिन्न मुद्दों का भाग देने के बदले अपनी बढ़ती हुईं कुल आय में से 
एक निर्धारित हिस्सा द्‌ । इस हिस्से की रक़में मेस्टन-कमेटी द्वारा निश्चय 
की गई । सन्‌ १६२७ ई० म प्रांतीय सरकारों से केंद्रीय सरकार को 
उपयुक्त आय प्राप्त होना बंद हो गया, परंतु फिर भी विभाजन ठीक 
नहीं रहा; कारण कि प्रांतीय सरकारों की आवश्यकताएँ बहुत थीं ओर 
उन की वर्तमान साधनों से होनेवाज्नी आय थी प्रायः परिमित ही । उन्हें 
अनेक राष्ट्रोपपोगी कार्यो" के लिए धनाभाव रहा है । इस के विपरीत कंद्वीय 
सरकार की आवश्यकताएं सीमित थीं, परंतु उस की आय के साधन थे 
बृद्धि-मूलक | 

नवीन विधान के अनुसार--सन्‌ १६३२ ईं० के विधान से यह 
व्यवस्था को गई है कि केंद्रीय सरकार की आय के साधन निम्न-लिखित 
रहें :---आयात-निर्यात-कर, अफीम, पट्रोलियम, तंबाकू , ओर अन्य 
देशी माल पर कर, नमक, आय-कर, डाक, तार, बेतार का तार, ध्वनि- 
विस्तार, (ब्राइकास्टिंग), कारपोरेशन-कऋर । इन करों को केंद्रीय सरकार 
ल्गाएगी, तथा वसूत्र करेगी । 


प्रांतीय सरकारों की आय के व॑ साधन जिन्हें वे स्व्रय॑ वसूल 
करती हैं, निम्न-लिखित हैं :--भुमि-कर, मालमुज़ारी, कृषि-भूमि पर 
उत्तराधिकार-कर, विज्ञासिता ( जुग्मा, सद्दा आदि )-कर, श्राबकारी, 
अदालतों की फ़ीस, जंगल, आबपाशी, नदियों या नहरों के रास्ते जान- 
वाले यात्रियों तथा सामान पर कर । इन के अतिरिक्त प्रांतीय आय के 
निम्नलिखित साधन और भी हैं :--कृपि-भूमि को छोड़ कर, अन्य 
संपत्ति पर उत्तराधिकार-कर, ग़र-अदालती स्टांप, रेल या वायुयान 
स जानवाले यात्रियों तथा सामान पर टरमिनल टेक्स ओर रेल 
के किराये-भाड़े पर कर। इन करों की आ्राय को ( चोफ़ कमिश्नरों 
वाले प्रांतों से मित्ननेवाले भाग को छोड़ कर शेष ) विविध प्रांतों 


राजस्व-व्यवस्था २५ 


मे विभक्त करने का कार्य केंद्रीय सरकार का है। कंद्रीय सरकार को 
आवश्यकता हो तो वह इन मर्दों पर अतिरिक्त कर लगा कर इन करों से 
हानेवाली आय स्वयं अपने लिए ले सकती है । 

सर आटा निमेयर की रिपोर्ट के ग्राधार पर निश्चय किया गया कि 
जूट के निर्यात-कर का ६२४३ प्रतिशत भाग उन प्रांतों को दिया जाय, 
जहां जूट पेदा होती है। आआय-कर का ४० प्रतिशत भाग प्रांतों में नीचे 
लिखे प्रतिशत के अनुसार &€ वर्ष बाद उस समय से विभाजित क्रिया 
जाय, जब रेल से क़ाफ़ी आमदनी होने लगे--- 

बंबई १०; बंगाल १०; मदरास ७३; संयुक्त प्रांत ७३; बिहार ९; 
पजाब ४; मध्य प्रांत २६; आसाम १; उड़ीसा १; सिंध १; पश्चिमात्तर 
सीमाप्रांत ई फ्री सदी । 

बंगाल, बिहार, आसाम. उड़ीसा, श्रोर पश्चिमोत्तर प्रांत को भारत 
सरकार का जो क़र्ज़ ३१ मार्च सन्‌ १६३६ तक देना था, वह मंसूख़ कर 
दिया गया, ओर इसी प्रकार मध्य प्रांत का ३१ मार्च सन्‌ १४३६ तक 
का बजट-क्षति-पूर्त्ति का क़र्ज तथा सुधार के पहिले का २ करोड़ रुपयों का 
क़ज मंसूख़ कर दिया गया । 

कंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को + अ्रप्रेल सन्‌ १६३७ से नीचे 
लिखे अनुसार आर्थिक सहायता देगी--- 

संयुक्त प्रांत-- २९ लाख रुपए प्रति वर्ष, पांच वर्ष के लिए । 

आसाम--३० ल्ाख प्रति वपे । 

पश्चिमात्तर सीमाप्रांत--१ कराड़ प्रति वे; पांच वर्ष के बाद इस 

पर पुनर्विचार होगा । 
उड़ीसा--प्रथम वर्ष ४७, लाख उस के बादु चार वर्ष तक ४३ लाख 
प्रति वर्ष श्रोर उस के बाद ४० लाख प्रति वर्ष । 
सिंघ-- प्रथम वर्ष । करोड १० लाख, पश्चात्‌ + करोड़ & ल्ञाख 
प्रति वर्ष, दुस वर्ष तक । 
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उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार प्रांतों की अवस्था सुधरने की आशा 
नहीं है। पहले की भांति उन की आय के साधन परिमित हैं, ओर उन को 
शिक्षा, स्वास्थ्य, चिक्रित्सा, बड़ी सड़क बनाने, तथा कृषि और उद्योग- 
धंधों की उन्‍नति करने आदि की आवश्यकताएँ बहुत हैं। जब तक कि 
शासन-व्यय बढ़ा हुआ है ( नवीन विधान से यह और भो बढ़ेगा ), 
प्रांतीय सरकारों को उपयुक्त जन-हितकारी कार्यों के लिए यथेष्ट रुपयों का 
ग्रभाव ही रहेगा । यदि उन्‍हें आय-कर की पूरी रकम मित्र जाती तो वे 
कुछ स्वावलंबी हो सकती थीं; परंतु विधान के अनुसार उन्हें केवल आधा 
मिलेगा ओर वह भी पॉँच वर्ष बाद, तथा रेल से क्राफ़ी आमदनी होने 
पर, जो कि संदिग्ध ही है। वतंमान अ्रवस्था में यदि प्रांतीय सरकार 
जन-हितकारी कार्य कुछ विशेप-रूप से करना चाहगी तो मंत्रियों को 
जनता पर कर-भार ओर भी बढ़ाना पड़ेगा। 


राजस्व-विभाग--भारतीय राजस्व-विभाग का अध्यक्ष भारत सरकार 
का राजस्व-सदस्य होता है । यह विभाग भारत-सरकार का बजट बनाता 
और प्रांतीय सरकारों के आय-व्यय का निरीक्षण करता है। यही सरकारी 
अफ़सरों का वेतन, उन की छुट्टी, पशन, भत्ता ओर पुरष्कार आदि विषयों 
से संबंध रखनेवाले प्रश्नों पर विचार करता है, तथा मुद्रा और टकसाल 
का प्रबंध करता है । इस की एक शाखा सैनिक व्यय की व्यवस्था करती 
है । 

राजस्व-विभाग में अर्थ-सदस्य ( फाइनेंस मेंबर ) के अतिरिक्त 
निम्न-लिखित पदाधिकारी होते हैं:--संक्रेटरी, डिप्टी-सक्रेटरी, अंडर- 
सेक्रेटरी, एसिस्टट सेऋटरी रजिस्ट्रार, सुपरिंटंडंट और बहुत से कक । 

साधारण विपय का कार्य उस का सुपरिंटडट अपनी ज़िम्मेवारी 
पर कर सकता है । ख़ास विपयों के कागज़ वह सेक्रेटरी की सिफारिश से, 
अर्थ-सदस्य की अनुमति के लिपु रखता है। सेक्रेटरी इस बात का ध्यान 
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रखता है कि कार्य-संचालन के नियमों का यथावत्‌ ध्यान रक्खा गया है 
या नहीं । वह भारत सरकार का सेक्रेटरी होता है, ओर गवनर-जनरल 
से मिलता रहता है। जिन कागज़ों के संबंध में अर्थ-सदस्य ओर सेक्रेटरी 
में मतभेद होता है वे ही गवनंर-जनरल के सामने रकक्‍्खे जाते हैं । 


इसी प्रकार प्रांतीय अर्थ-विभाग का संगठन ओर कार्य होता है । 


कुल्न तथा विशुद्ध आयठ्यय--बजट-संबंधी एक विचारणीय 
प्रशश यह है कि उस में कुल आयव्यय की रक़में दिखाई जाँय या 
विशुद्ध आयव्यय की। पद्धति के भेद से विविध रक््मों के अंकों तथा 
उन के योग में बहुत अंतर हो जाता है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश भारत 
में कंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारें प्रति वषे लगभग तीन सो करोड़ रुपया 
विविध करों से वसूल कर के विभिन्‍न कार्यों, में ख़्च॑ करती हैं, परंतु 
साधारणतया यही समझा जाता है कि वापिंक्र सरकारी आय तथा 
व्यय लगभग दो-दो सो करोड़ रुपए हैं; सरकारी हिसाब में आय तथा 
व्यय के अंतर्गत रक़मों का योग यही दिखाया जाता है। बात यह है 
कि रेल, डाक, तार, नहर आदि से जो कुल आय होती है, उस में से 
इन कार्यों के प्रबंध श्रोर संचालन श्रादि में ख़च हानेवाला रुपया 
निकाल कर विशुद्ध आय ही हिसाब में दिखाई जाती है । इसी प्रकार 
इन मर्दों के व्यय में, विविध्र कमंचारियों के वेतन आदि का ख़्चे न दिखा 
कर केवल इन कार्यों में लगी हुईं एँजी का सूद ही दिखाया जाता है । 
इस के अ्रतिरिक्त, उपयुक्त विविध कार्यों में जो मूलधन लगता दै वह भी 
ख़्च की रक़मों में सम्मिल्षित नहीं किया जाता, श्रलगग दिखाया जाता 
है । हिसाब की इस पद्धति से सरकारी वार्षिक आयव्यय दो-दो अरब 
रुपए के क़रीब द्वी रह जाता है। बजट में पूरी रक़में दिखाने से ब्यवस्था- 
पक-सभा के सदस्यों के सामने संपूर्ण बात आ जाती हैं; परंतु रेल आदि 
व्यवसायिक कार्यों के आयव्यय का पूरा ब्यौरा देने से बजट बहुत बड़ा 
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हो जाता है श्रोर उस का विचार होने में कठिनाई होती है। अत: सुविधा 
की इृष्टि से इन ( व्यवसायिक ) कार्यों की विशुद्धू आयव्यय तथा अन्य 
कार्यों की संपूर्ण आयव्यय दिखाना उत्तम है। बजट की प्रत्येक मदद 
स्पष्ट ओर सुबाध हानी चाहिए, ओर विविध महों का वर्गीक एण भी ऐसा 
होना चाहिए कि सदस्य उन पर सुगमता-पूर्वक अपना मत दे सक । 

अन्य विचारणीय बातें--साधारणतया किसी विशेष व्यय के 
लिए कुछ विशेष आय पहल से ही निर्धारित कर रखना ठीक नहीं हैं । 
जहाँ तक संभव हो समस्त व्यय का समस्त आय से ही मिलान करना 
चाहिए । 

कभी-कभी ऐसा होता है कि सरकार के अधिकार में कुछ रक्रम रिज़र्व- 
फ़ंड के रूप में छोड़ दी जाती है, जिसे वह आवश्यकता पड़ने पर ख़र्च 
कर सके । इस रक़म का हिसाब अगले साल के बजट में दिखाया जाता 
है । एसी प्रथा आपत्ति-जनक नहीं है । रक़्म कम ही रक्‍्खी जाती है, ओर 
आकस्मिक कार्य के लिए रखन की आवश्यकता भी द्वोती है । 

ठ्यय का पूरक नफ़शा--यदि किसी अ्रकल्पित घटना के कारण 
सरक़ार को व्यय के लिए निर्धारित रक़्म स॑ अधिक की आवश्यकता हो 
तो गवनर-जनरल भारतीय व्यवस्थापक-मंडल्ष के सामने उस अधिक ख़चच 
को सूचित करनेवाला पूरक नक़्शा उपस्थित कराता है। उस के संबंध 
में विविध नियम उसी प्रकार लागू होते हैं, जेसे वार्षिक आयब्यय- 
अनुमानपत्र के संबंध में हाते हैं । 

इस व्यवस्था के परिणाम पर भी विचार कर लेना चाहिए। ऐसे 
बजट से आर्थिक प्रबंध-संबंधी विपयों में बड़ा उल्लट-फेर होता है, और 
इस से जनता की हानि-हाती है । इस लिए यह युद्ध आदि अकल्पित 
घटनाओं के समय ही उचित है। अन्यथा यह संभव है कि शासक, 
व्यय का ग़लत अनुमान करने त्वगें, अथवा ठीक अनुमान कर के भी 
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उसे प्रतिनिधियों से छिपाने के लिए पहले बजट में कम रक़म दिखाएँ 
ओर शेष के लिए पीछे पुरक बजट बनाएँ । यह अनुचित है। 

प्रक बज८ की भांति असाधारण बजट की प्रथा भी विचारणीय है । 
कभी-कभी जिस व्यय को आमदनी से चुकाना चाहिए, उस बेसा न कर, 
जनता से विशेष धन वसूल कर के चुकाने का प्रयत्न किया जाता है, ओर 
उस का हिसाब साधारण बजट से अलग रक्‍्खा जाता है । जब तक कि 
विशेष कारण न हो, ऐसा करन्प ठीक नहीं है । 

खचे करने का ढंग--सरकार के विविध विभाग हैं, प्रत्येक विभाग 
में कई प्रकार के ख़च हाते हैं, यथा कर्मचारियों का वेतन, आफ़िस-ब्यय, 
पुरस्कार, भत्ता अदि। किसी काय में निर्धारित से अधिक ख़च न किया 
जाय, इस का ध्यान रक्खा जाता है। जिस कार्य के लिए जितना रुपया 
दिया जाता है, उस का ठीक-ठीक हिसाब रक्‍्खा जाता है श्रोर उस की रसोद 
रखने की भी व्यवस्था की जाती है, जिस से कोई आदमी हिसाब में गड़- 
बढ़ न कर सके । अधिकतर ख़र्चे करने का काम (इंपीरियल्न बेंक' द्वारा 
हाता है । 

आय वसूल करन को पद्धति--ब्रिटिश भारत यद्यपि शासन की 
दृष्टि से ज़िलों में विभक्त है, वास्तव में ये विभाग आय की दृष्टि से किए 
गए हैं। ज़िले के मुख्य अधिकारी को बहुत स स्थानों में “कलेक्टर” कहा 
जाता है; कलेक्टर का अर्थ है, वसूल करन वाला । ज़िला-मेजिस्ट्रेट अपने 
ज़िले की मालगुज़ारी वसूल करने का उत्तरदायी होने से "कलेक्टर! कह 
लाता है। उस के अधीन कई तहसीलदार होते हैं जो एक-एक तहसील 
के किसानों से, नंबरदारों ओर पटवारियों की सहायता से मालगुज़ारी 
और आबपाशी की रक़में वसूल करते हैं । एक तहसील के गाँवों को सब 
ग्रामदनी तहसील में जमा होती है, वहाँ से वह ज़िले के ज़ज़ाने में भेजी 
जाती है। ज़िले के ख़ज़ाने में मालगुज़ारी ओर आबपाशी की श्राय के 


३२ राजस्व 


'अतिरिक्त, अन्य भिन्न-भिन्न सरकारी मद्दों की आय का भी हिसाब रहता 
है, परंतु अ्रब अधिकांश ज़िलों में “इंपौरियल बेंक' की शाखाएँ होने से 
ज़िले के ख़ज़ाने में उक्त आय का रुपया जमा नदीं किया जाता, सब रुपया 
'इंपीरियल बंक” में जमा होता रहता है । 


हिसाब ओर उस की जॉाँच--प्रत्येक विभाग का हिसाब ठीक-ठीक 
रखने, ओर समय-समय पर उस की भिन्न-भिन्न शाखाओं ओर उप-शाखाओं 
के हिसाब की परीक्षा किए जाने का नियम है। इस काम के लिए योग्य 
व्यक्ति नियुक्त रहते हैं । समस्त देश का एक मुल्की हिसाब-विभाग रखता है। 
इस का प्रधान, एक्राउंटेंट और श्राडीटर-जनरल होता है । प्रांतीय सरकारों 
का हिसाब प्रांतीय एकाउं टेंट-जनरल रखते हैं । हर एक ज़िले के प्रधान 
स्थान में कोष रहता है, इस में सरकारी श्राय एकत्र होती है श्र इस से 
स्थानीय ख़र्च की रक़म दी जाती है । एकाउंटेंट और आडीटर- 
जनरल का 'स्थाफ्‌! इन कोर्षो का निरीक्षण करता है। भिन्न-भिन्न विभागों 
के आडीटर (ल्लेखा-परीक्षक ) हिसाब की जाँच करते हैं ओर उस में जो भूले 
होती हैं, उन की तरफ़ श्रधिकारियों का ध्यान श्राकर्पित करते हैं । उदाहरण 
के लिए राज्य के रुपयों में से किसी व्यक्ति-विशेष के लिए तो कुछ ख़र्च नहीं 
किया गया है; जो व्यय हुआ है, वह नियम के अनुसार हुआ है या नहीं; 
किस की आज्ञा पे हुआ है; कम या अ्रधिक तो ख़ार्च नहीं हुआ; उस को 
रसीदें ठीक-दीक रक्खी गई हैं या नहीं; इसी प्रकार जो आ्राय हुईं है उस 
को रक़में, हिसाब में, ठीक-ठीक दिखाई गई हैं या नहीं; इस बात को 
जाँच को जाती है । 

आडीटरों की रिपोर्ट से बड़ा लाभ होता है, भविष्य में वेसी श्रुटियाँ 
फिर न हों, इस की व्यवस्था की जाती है। कहना नहीं होगा कि हिसाब 
झौर उस की जाँचवाले अधिकारी श्रलग-अलग होने चाहिए । 

राजस्व-नियंत्रण : पालिमेंट का संबंध--भारत मंत्री-भारतीय 
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विषयों में जो ग्रधिकार रखता है, वह पार्तियामेंट के नाम से रखता 
है ओर अपने सब कार्मो के ल्लिए उस के प्रति उत्तरदायी है । वह 
उस के सम्मुख प्रति वर्ष मई महीने की दूसरी से पंद्हवीं तारोम़ 
तक भारतवर्ष के आय-व्यय का हिसाब पेश करता है और इस बात 
को सविस्तर रिपोर्ट देता है कि गतवर्ष भारत के विविध प्रांतों ने 
कितनी नतिक या भौतिक उन्नति की है, तथा उन की क्या दशा है । 


हिसाब की देख-भाल के लिए ब्रिटिश प्रतिनिधि-सभा (द्वाउस 
आव कामन्स! की एक समिति बनती है। इस अवसर पर कभी-कभी 
भारतवर्ष की राजनेतिक या आर्थिक स्थिति की विवेचना होती है, और 
जो नीति काम में लाई गई हो, अथवा लाई जाने वाली हो, बतलाई 
जाती है | जो सदस्य भारतीय विपयों में अनुराग रखते हैं, वे सरकार 
के कार्मो को आलोचना करते हैं, ओर सुधारों की माँग पेश करते हैं। 
इसे बजट की बहस कहते हैं। कमेटी का प्रस्ताव केवल रीति-पात्षन 
के लिए होता है, ओर बहुधा तमाम कारंवाई शुरू से आख़िर तक 
बड़ी नीरस रहती है । 

सिद्धांत से पालियामेंट, भारतीय विपयों पर भारत-मंत्री द्वारा 
पूर्ण नियंत्रण करती है । सन्‌ १६१8६ ई० से भारत- 
मंत्री का वेतन त्रिटिश कोप से मित्रता है, श्रतः ब्रिटिश सरकार के 
आय-व्यय-संबंधी वाद-विवाद में भारतीय विषयों की कुछ चर्चा होती है, 
पार्त्रियामेंट में ऐसे सदस्य बहुत कम होते हैं, जिन्हं भारतीय विषयों का 
यथेष्ट ज्ञान हो; श्रतः सन्‌ १६१६ ई० से प्रति वर्ष भारतीय विषयों पर 
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विचार करन के लिए पार्लियामेंट को एक सिलेक्ट कमेटी बनाई जाती है । 


भारत-मंत्री का अधिकार-- भारतीय आय-व्यय पर पूर्ण और 
अंतिम नियंत्रण ब्रिटिश पातक्नियामेंट का है । वह यह नियंत्रण भारत- 
मंत्री द्वारा करती है । यह पार्लियामेंट का एवं ब्रिटिश-मंत्रि-मंडल का 
सदस्य होता है । इस के कार्याज्षय को इंडिया आफिस” और इस की 
सभा को इंडिया कोंसिल्”! * कहते हैं। इंडिया-कोसिल में श्रब ८ 
से १२ तक सदस्य रहते हैं ओर उस का अ्रधिवेशन प्रतिमास एक बार 
होता है, जिस का सभापति भारत-मंत्री या उस का नियुक्त किया हुआ 
कोई कोसिल्ल का सदस्य होता है । 

इस कोंसिल के बहुमत बिना भारत-मंत्री-- 

(१ ) भारतवर्ष की आमदनी ख़र्च नहीं कर सकता ; 

( २) ऋण या ठेका नहीं दे सकता ; और 

(३ ) किसी महत्त्वपूर्ण पद पर किप्ती कर्मचारी की नियुक्ति नहीं 
कर सकता । राजस्व-विभाग के लिए एक 'राजस्व-समिति! नियत है। 
नियम के अ्रनुसार, यह समिति भारतीय राजस्व-संबंधी सर्वोच्च संस्था है । 

कोंपरिल में दो सदस्य ऐसे होते हैं, जो राजस्व-संबंधी ज्ञान के 
कारण ही लिए जाते हैं | यद्द सदस्य प्रायः लंदन के सर्राफ्रें से व्यक्ति; , 
संबंध रखते हैं । इस लिए कॉसित्न पर, ओर कोंसिल द्वारा भारतीय 
राजस्व पर, लंदन के सर्राफ़े का प्रभाव पड़ता है। भारत-मंत्री कौ 
कोंसिल् के द्िसाब की जाँच एक निरीक्षक द्वारा की जाती है। 


हाई कमिश्नर-- सन्‌ १६१६ ई० से भारतवर्ष के लिए इंगलेंड में एक 
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१ भारतीय-संघ की स्थापना के बाद यह सभा नहीं रहेगी। हाँ, 
भारत-मंत्री के कुछ परामशं-दाता रहा करगे । 
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हाई कमिश्नर की नियुक्ति होती है । इस पदाधिकारी को उन विषयों में 
से कुछ सांप जाते हैं जो पहले भारत-मंत्री के अधीन थे, जैसे सरकार के 
लिए किसी माल का ठेका देना, विदेशों में स्टोर, रेलचे का सामान आदि 
खरीदना । ओऔपनिवेशिक सरकार स्वयं अपना हाई कमिश्नर नियुक्त करती 
हैं, परंतु भारत के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा न 
हो कर ब्रिटिश सरकार द्वारा होती है । 

भारत सरकार ओर प्रांतीय सरकारों के अधिकार--नियम 
से तो भारतीय राजस्व पर भारत-मंत्री ओर उस की कोंसिल का पूर्ण 
अधिकार है, पर व्यवहार में भारत सरकार एवं प्रांतीय सरकारों को अपनी 
समझ के अनुसार कुछ कार्य करने का अ्रधिकार है। वह निर्धारित सीमा 
में नया ख़र्च और नवीन पर्दों की सृष्टि कर सकती हैं । स्यूनिसिपलिटियों, 
ज़िला-बोडो' ओर पोर्ट ट्रस्टो को राजस्व-संबंधी अधिकार भारतीय 
व्यवस्थापक मंडल से मिल्रे हैं । 

भारत सरकार तथा प्रांतीय सरकार अपने आयबज्यय के कार्य में 
प्रजा-प्रतिनिधियों के प्रति बहुत कम उत्तरदायी हैं, व्यवस्थापक-सभाओं 
को अनेक मर्दों पर मत देने का अधिकार हो नहीं है, जिन विषर्यों में 
उन्हें मत देने का अधिकार है, उन पर भी गवनर-जनरल ओर गवरनंर 
अपन विशेषाधिकार का प्रयोग कर के श्रपनी इच्छानुसार ख़र्चे कर सकते 
हैं, यह पहले कहा जा चुका है । 


तीसरा परिच्छेद 
व्यय का सिद्धांत ओर वर्गीकरण 


सरकारी श्रायठयय में व्यय का महत्व--व्यक्तिगत आयव्यय- 
संबंधी सिद्धांत ओर सरकारी आयव्यय के सिद्धांत में बड़ा अंतर है। 
मनुष्य प्रायः पहले श्रपनी आय को देखते हैं ओर उस के अनुसार ख़र्च 
निश्चय करते हैं। इस के विपरीत राज्य अपने सम्मुख पहले यह विचार 
रखता है कि उसे देश में क्या-क्या काम करने हैं, उन में कितना ख़र्च 
होगा ।१ इस ख़्च के लिए वह अपनी आय-प्राप्ति के माग॑ निकालता 
है, ओर विविध निश्चय करता है। हाँ, जब युद्ध आदि के समय 
राज्य का ख़र्च बहुत अधिक बढ़ जाता है श्रोर करों के बढ़ाने से भी ठीक 
काम नहीं चलता, तब उसे किफ्रायत करने, ओर आय को लच्य में रख कर 
ख़च करने का अधिकार होता है। कभी-कभी ऋण लेने की भी आवश्यकता 
हो जाती है । परंतु यह विशेष अश्रवस्था की बात ठहरी। साधारणतया 
जेसा कि ऊपर कहा गया है ख्च का हिसाब लगा कर आय निश्चय की 
जाती है । इस लिए राजस्व के वर्णन में सरकारी व्यय का विचार 
पहले किया जायगा, ओर सरकारी आय का पीछे । 


१ व्यक्तिगत श्रोर सरकारी आयब्यय में यह भी अंतर है कि व्यक्तियों 
की दृष्टि में बचत अच्छी समझी जाती है, जब कि सरकारी हिसाब में 
बचत अच्छी नहीं समझी जाती, कारण, उस से अपव्यय की श्राशंका 
होती है । इस के विपरीत आय में कमी द्वाने से श्रधिकारो ख़्चे करने में 
सावधान हाते हैं । 
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व्यय के भेदू--व्यय के दो भेद किए जाते हैं--साधारण ओर 
गरसाधारण ( प्रति वर्ष होनवाला व्यय साधारण-व्यय कहलाता है। 
राजस्व में इसी का विशेष विचार किया जाता है। इस के विपरीत जो 
व्यय अकाल या युद्ध आदि में होता है, वद्द॒ श्रसाधारण व्यय कहलाता 
है। इस का परिमाण एवं समय अनिश्चित रद्दता है । इस का विचार 
प्रसंगानुसार किया जायगा। 


साधारण व्यय के दो भेद्‌ किए जा सकते हैं ।--( १ ) (ज्ी-संबंधी 
व्यय--नहर और रेलों में ख़्च होनेवाली रक़में ऐसे व्यय में गिनी 
जाती हैं । इस व्यय से भविष्य में आमदनी होती है, पर यह आवश्यक 
नहीं कि वह आमदनी व्यय के विचार से अ्रधिक ही हो। ऐसा व्यय 
उत्पादक भी हो सकता है, और अनुत्पादक भी । भारतवर्ष में अ्रनुत्पादक 
व्यय का उदाहरण सीमा-प्रांत की रेल हैं, इन से जो आय होती है वह 
बहुत ही कम होती है, अर्थात्‌ यह सदेव घाटे पर चलती है। (२) 
साधारण व्यय का दूसरा भेद आमदनी से किया जानेवाल्ला ख़च्च है । 
इस में कुछ ख़र्च ऐसा होता है, जो बार-बार होता है, ओर कुछु एक बार 
किए जाने पर फिर चिरकाल तक नहीं करना पड़ता। कममचारियों का 
वेतनादि तो प्रति मास ही देना होता है, पर किसी कार्य के लिए सरकारी 
इमारतों का ख़्च बार-बार नद्ीं होता । 


व्यय-संबंधी सिद्धांत--जेसा पहले कहा गया है, साधारण व्यय 
का ही विशेष विचार किया जाता है। इस व्यय के संबंध में निम्न-लिखित 
बात ध्यान में रक्खी जानी श्रावश्यक हैं:-- 


१--जनता की भल्नाई की दृष्टि से समान उपयोगिता । प्रत्येक मद 
के ख़च की सीमांत-उपयोगिता यथासंभव समान रहनी चाहिए। अर्थात्‌ 
प्रत्येक मद में खख्चं किए जानेवाले रुपयों की अंतिम इकाई से जनता 
को समान लाभ हो । यह अंतिम इकाई केंद्रीय सरकार की म॒ह्दों में एक 
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लाख रुपए हो सकती है, प्रांतीय सरकार की मर्दों में एक हज़ार, और 
स्थानीय संस्थाओं की महों में संभव है, सौ रुपए ही हो । 

सरकार के मुख्य कार्य पहले बताए जा चुके हैं । तदनुसार उसे 
विविध मद्दों में रुपया ख़र्च करना होता है। प्रत्येक मद्द में कितना रुपया 
ख़र्च किया जाय, इस का विचार राजस्व-शास्त्र में किया जाता है, और 
इस में उपयुक्त समानता के नियम के श्रनुसार निश्चय किया जाता है। 
हो, व्यवहार में इस नियम का उपयोग बहुधा बहुत कठिन ह्वोता है, 
क्योंकि किसी मद्द में बच करन से जनता का जा ल्ञाभ होता है, उस का 
डीक-ठीक अनुमान नहीं किया जा सकता। कुछ लाभ प्रत्यक्ष हाता है 
ओर कुछ परोक्ष । फिर लोगों की रुचि ओर विचार भिन्न-भिन्न होते हैं । 
किसी को एक मद्द का ख़र्च अ्रधिक उपयोगी जँचता है, किसी को दूसरी 
मदद का । इस प्रकार कंवल व्यापारिक कार्यो के जिन में होने- 
वाले लाभ को द्वव्य के रूप में मापा जा सकता है, श्रन्‍्य विषयों में बहुधा 
मत-भेद द्वाता दे । 


जिन देशों में उत्तदायी शासन-पद्धति प्रचल्नित हो, वहाँ जनता के 
बहुमत के अनुसार उपयुक्त विषय का निर्णय किया जाता है। परंतु 
भारतवर्ष जसे देशों में, जहाँ प्रतिनिधियों का प्रभाव बहुत कम हो, 
समानता के सिद्धांत कौ बहुधा अ्रवहेत्नना की जाती है । 


भ्रस्तु, इस सिद्धांत के अनुसार यह विचार होना चाहिए कि प्रस्‍्येक 
मद पर किए हुए ख़्च के अंतिम एक लाख या एक हजार रुपए क्रा लाभ 
राज्य को समान हो । उदाहरण के लिए सेना, शिक्षा श्रोर कृषि पर जो रकम 
व्यय करने का विचार किया जाय, उस के संबंध में सोचना चाहिए कि इन 
मद्दों की रक॒मों में प्रस्येक में ख़चे किए गए अंतिम एक हजार रुपए की उपयो- 
गिता समान हो; यदि सेना में व्यय किए हुए अंतिम एक हजार रुपए से 
राज्य को उतना लाभ न हो, जितना उस एक हजार को शिक्षा में व्यय 


व्यय का सिद्धांत ओर वर्गीकरण ३९ 


करने से हो, तो उस एक हज़ार रुपए की रक़म को सेना से 
हटा कर शिक्षा-कार्य में लगाया जाय; इसी प्रकार फिर विचार 
कर के देखा जाय और यदि इस बार ऐसा प्रतीत हो कि सेना 
में एक हजार रुपया ख़््च करने की अ्रपेत्ञषा उस कृषि में 
एच करन से राज्य को अधिक ल्वाभ होगा तो सेना की 
मद में इतनी कमी कर के कृषि में इतनी ही वृद्धि की जानी 
चाहिए। इंस तरह बार-बार साच कर सब महाँ की रक़में ठीऋ 
करनी चाहिए । 

२--मितव्यय --अ्र्थाव्‌ु अल्पतम व्यय से उद्दश्य-सिद्धि । 
खर्च में मितव्यय का विचार हाने का महत्व स्वे-विदित है । 
सितव्यय कई प्रकार से हो सकता हैं। शासन-संबंधी भिन्न-भिन्न 
पदों पर जिन आदमियों को नियुक्ति की जाय, उन में उन की 
योग्यता के विचार के साथ यह भरी विचार रहना चाहिए कि देशी 
व्यक्तियों के योग्य होते हुए भी विदेशियों को नियुक्ति कर के 
बड़ी-बड़ी तनतख़्वाहें तथा सफ़र-ख़चे आदि न दिया जाय । इसी 
तरह राज्य में भिन्न-भिन्न कार्यो के लिए जो सामान ख़रीदना हा 
उस के वास्ते बिना प्रयोजन विदेशों को रुपया न भेजा जाय, 
वरन्‌ उसे यथा-संभव देश में ही तेयार कराया जाय, जिस स 
यदि आरंभ में कुछु व्यय अधिक भी हां तो पीछे देश में उस 
संबंध में तयारी हो जाने से अंततः: राज्य को बहुत लाभ ही 
होगा । भारतवर्ष में इस सिद्धांत की बहुत अवहेलना की जाती 
है। यहाँ नोकरियों के भारतीयकरण को तथा स्वदेशी सामान तेयार 
करने के कार्य को प्रास्साइन को बड़ी ज़रूरत है । 

३- स्वीकृति--प्रत्येकष मह पर झ़्च करने के लिए जनता 
के प्रतिनिधियों को रवीकृति ली जानी चाहिए, श्रोर किसी विभाग 


ढे० राजरब 


के अधिकारी का स्वीकृत रक़्म से अधिक ख़्ं न करना 
चाहिए । हिसाब की जाँच के समय उपयुक्त विषय का सम्यक्‌ 
विचार होना चाहिए । 


9- म्पप्रता--ख़च का पहले से ठीक अनुमान रहे तथा उस का 
हिसाब इस प्रकार सर्व-साधारण के सामने रक्‍खा जाय कि सुगमता- 
पूवंके समर में श्रा जाय और वे उस के संबंध में अपने श्रालोचनाव्मक 
विचार प्रकट कर सके | ऐसी व्यवस्था से फ़जूल ग़चे रुकता है और 
ऊपर कहे हुए मितव्यय का विचार होने में सहायता मित्नती है । 


राज्य को कर श्रादि देनेवातलों को यह जानने का अधिकार है कि 
राज्य की आय किन कार्यों में व्यय होती है। आज-कल प्रायः सभी 
सभ्य देशों में सरकारी आयव्यय का हिसाब सर्व-साधारण के श्रवज्ञोक- 
नाथ सर्व-साधारण को भाषा में प्रकाशित करने की रीति है, परंतु जिन 
द्शों में शिक्षा का यथेष्ट प्रचार न हो, वहाँ उक्त हिसाब प्रकाशित करने 
से भी यथाचित उद्दश्य-पूर्ति नहीं हातो। भारतवर्ष में सरकारी हिसाब 
अंग्रेज़ी भाषा में प्रकाशित किया जाता है । 


पुमः ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकारी आयव्यय-विवरण 
सव-साधारण को अल्प मूल्य में मिल्न सके । यद्यपि यहाँ विविध पतन्र- 
पत्रिकाओं में, संक्षेप में व्यय का हिसाब तथा कुछ टीका-टिप्पणी आदि 
प्रकाशित होती हैं, सरकार को ओर से इस विषय की कोई व्ययस्था 
नहीं है कि सर्व-साधारण को उस का ज्ञान हो जाय ओर उसे आलोचना 
करने का अवसर दिया जाए। 

व्यय का वेज्ञानिक वर्गीकरण--वैज्ञा निक व्यय का क्रम वह माना 
जाता है जिस में व्यय की मद्दों का वर्गकरण सरकार के कतंब्यों के 
अनुसार हो ( सरकार के कतंब्य प्रथम परिच्छेद में बताए जा चुके हैं । ) 
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इस के अनुसार वर्गीकरण इस प्रकार होना चाहिए ;--- 


(१) रक्षा के लिए--सेना, जल-सना, वायु-सेना, दुर्ग-निर्माण, 
रा 
सनिक सामग्री । 


(२ ) शांति-सुव्यवस्था के लिए--इस में न्याय, पुलिस, जेल 
ओर शासन सम्मिलित हैं। शासन में गवनेर-जनरल, गवनंरों, और 
ज़िला मर्जस्ट्रूटों आदि के संबंध में किए हुए ख़र्च का समावश होता है । 
इस कार्य के लिए 'राजनेतिक ख़च! की भी आवश्यकता होती है। सीमा 
पर रहने वाल कुछ सरदारों को शांति-स्थापन के लिए जो एलाउंस 
(भत्ता) दिया जाता है, तथा एजंट गवनर-जनरल ओर पोलिटिकल एजंटों 
के वेतनादि में जा ख़्च हाता हैं. वह 'राजनंतिक ख़चे! के अंतर्गत गिना 
जाता है । क॒द्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापक-मं डलों ओर सेक्रटेरियों की मदद 
में किए जाने वाले ख़र्च का, पंशनों का, और कर वसूल करने के ख़र्च का 
समावेश शांति-सुव्यवस्था की मद्द में ही होता है । 


(३ ) जन-हितकारी या सामाजिक-शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, 
कृषि, उद्योग, सिविल निर्माण-कार्य, मुद्रा, क्साल ओर विनिमय, भूगर्भ, 
वनस्पति तथा जीवविद्या-संबंधी कार्य, मनुष्य-गणना, श्रकाल-रक्षा । 


( ४ ) व्यवसायिक--रेल, डाक, ओर तार जंगल, नहर, आदि । 
व्यय का सरकारी वर्गीकरणु--व्यय का वर्गीकरण समय-समय 
पर भिन्न-भिन्न लेखकों ने अनेक प्रकार से किया है। भारतवर्ष में सरकार 
अपने आयव्यय के श्रनुमान-पत्र में विविध रक़में इस प्रकार दिखाती 


है :-- 


१--कर वसूल करने का ख़्च --आयात-निर्यात-कर, आय-कर, नमक, 
अफ़ोम, मालमगुज़ारी, स्टांप (क) ग़र-अदालती, (ख) अश्रदालती, 
जंगल, रजिस्टरी । 
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२--रेल 
३--आबकारी 
४--डाक और तार 
४--ऋण 
६--सिविल-शासन--साधारण शासन, लेखा-परीक्षा, न्याय, जेल, 
लिस, य॑ + (ईसाई), राजनतिक, वैज्ञानिक, शि 
पुलिस, बंदरगाह, धम (ईसाई), राजनतिक, वेज्ञानिक, शिक्षा, 
चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योगधंधे, हवाई जहाज़, विविध 
विभाग । 
७--मिंट, टकसाल और विनिमय 
८-- निर्माण-कार्य और सड़क 
६--विविध--अकाज़ और बीसा, पंशन श्रोर एल्ाउंस, स्टेशनरी 
झौर छुपाई, विविध, 
१०--सेना--स्थल-सेना, जल-सेना, सेनिक निर्माण-कार्य । 
११--प्रांतीय और कद्गीय सरकार की पारस्परिक लेनी-देनी । 
यह वर्गीकरण स्पष्टतः दूषित ओर श्रवैज्ञानिक है । इस के क्रम में 
कोई सिद्धांत नहीं है । इस वर्गीकरण को न बदलने का कारण यह है 
कि सरकार को फिर तुलना के लिए पुराने बजटों को भी नवीन रूप में 
लाना होगा । इस में कुछ श्रम ओर कठिनाई अवश्य है। पर सुधार कौ 
दृष्टि से ऐसा करना उपयागी है । 
बिक ८65 चर 
केंद्रीय, प्रांतीय, ओर स्थानीय व्यय--ब्यय को प्रायः कंद्रीय 
और प्रांतीय में तथा कहीं-कहीं कद्गीय, प्रांतीय, और स्थानीय व्यय में 
विभक्त किया जाता है। इस के विपय में भिन्न-भिन्न प्रणात्रियाँ हैं, तथा 
इस विभाजन में पूवं इतिहास तथा तत्कालीन शासन-प्रणाल्नी का भी 
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है ० ४ हे चर 

बहुत प्रभाव पड़ता है। इस विपय में मुख्य बात यह हैं--सेना, रेल, 
ढाक, तार, मुद्रा ओर टकसाल आदि जो कार्य संपूर्ण राज्य के लिए 
समान रूप से किया जाना आवश्यक हो, उस के लिए किया हुआ व्यय 
३ क * 

कंव्रीय माना जाता है, ओर जो व्यय किसी खास प्रांत के लिए ही शआ- 
वश्यक हो औ्रोर जिस में प्रांत-भेद से भिन्न-भिन्न प्रकार की पद्धतियाँ व्यवहृत 
हों, उस के लिए किया जानेवाला व्यय प्रांतीय समका जाता है यथा-- 
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग,नन्‍्यायालय, पुलिस आदि। 


जो कार्य किसी नगर, ग्राम, श्रथवा ग्राम-समूह के लिए ही आ- 
वश्यक हो, उस के लिए किया जानवाला व्यय स्थानीय व्यय समझा 
हे जे कक ही जे कः * डि 
न्लाता है--जंसे सड़कों की सफ़ाई, रोशनी, प्रारंभिक शिक्षा श्रादि। 


देश की समुचित उन्नत के लिए यह आवश्यक है कि केंद्रीय सरकार 
यथासंभव कम विषय अपने अधीन रख कर शेष सब के संचालन का 
अधिकार निम्नस्थ संस्थाओ्रों को दे दे। कंद्रीय सरकार विशेषतया नीति 
निर्धारित करे श्रौर प्रांतीय या स्थानीय संस्थाओं को विविध कार्यो" में 
झार्थिक सहायता दे कर उन का केवल निरीक्षण करती रहे । भारतवष 
में सरकार ने अधिकारों को बहुत द्वी केंद्रोभूत कर रक्खा दे, अब इस मं 
सुधार द्वो रहा है । 

भारतवष में केंद्रीय काये--शासन-संबंधी विषयों के दो भाग 
हैं-( १) अखिल भारतवर्षाय या कंद्रीय विषय, ओर (२ ) प्रांतीय 
विषय । इसी वर्गीकरण के श्राधार पर भारत-सरकार ( केंद्रीय सरकार ) 
और प्रांतीय सरकारों के कार्यो) तथा उन की आय के श्रोतों रा विभाग 
किया गया है। केंद्रीय विषयों का उत्तरदायित्व भारत-सरकार पर है । 
यदि किसी विषय के संबंध में यह संदेह हो कि यह प्रांतीय है या केंद्रीय, 
तो इस का निपटारा कोंसिल्न-युक्त गवनर-जनरल करता है, परंतु इस विषय 
में अंतिम अधिकार भारत-मन्नी को है । 
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संक्तेप में, भारतवर्ष में मुख्य-मुख्य केंद्रीय विषय यह हैंः-- 
( १ ) देश-रक्षा--भारतोय सेना तथा हवाई जहाज़, ' २ ) विदेशी तथा 
विदेशियों से संबंध, ( ३ ) देशी राज्यों से संबंध, ( ७ ) राजनेतिक ख़र्च 
(५ ) बड़े बंदरगाह, ( ६ ) डाक, तार, टेलीफ़ोन और बेतार के तार, 
( ७ ) भ्रायात-निर्यात-कर, तथा नमक और अखिल भारतवषाय श्राय के 
अन्य साधन, ( झ ) लिक्का, नोट आदि ( £ ) भारतवर्ष का सरकारी ऋण 
(१० ) पोस्ट आफ़िस सेथिंग बंक, (११ ) भारताय हिसाब-परीक्षक 
विभाग ( १२ ) दीवानी और फ़ौजदारों कानून तथा उन के काय-विधान 
( १३ ) व्यापार, बेंक ओर घीमा-कंपनियों का नियंत्रण, (_ १७ ) तिजारती 
कंपनियाँ ओर समितियाँ, ( १९ ) अफ्रीम आदि पदार्था' की पेदावार, 
खपत, ओर निर्यात का नियंत्रण, ( १६ ) कापीराइट । किताब श्रादि 
छापने का पूर्ण अधिकार ) ( १७ ) ब्रिटिश भारत में आना, अथवा यहाँ 
से विदेश जाना, ( १८ ) कंद्रीय पुलिस का संगठन, ( १६ ) हथियार 
और युद्ध-सामग्री का नियंत्रण, ( २० । मनुष्य-गणना, ओर आँकद़े या 
'स्टेटिसटिक्स,' ( २३ ) अखिल भारतवषोंय नोकरियाँ, २२ ।; प्रांतों 
की सीमा, ओर, ( २३ ) मज़दूरों-संबंधी नियंत्रण । 
प्रांतीय विषय--ये संक्षेप में निश्न-त्विखित हैं --( $ ) सावंजनिक 
शांति (सेना छोड़ कर )। ( २ | प्रांतीय अदालत। (३ ) पुलिस 
(४ ) जेल । ( & ) प्रांत का सावंजनिक ऋण । ( ६ ) प्रांतीय सरकारी 
नौकरियाँ, नौकरी-कमीशन । ( ७ ) प्रांतीय पंशन। ( ८ ) प्रांतीय निर्माण- 
कार्य, भूमि और इमारतें । ( £ ) सरकारी तौर से भूमि प्राप्त करना । 
(१० ) पुस्तकालय तथा आजायब-घर । ( ११ ) प्रांतीय व्यवस्थापक- 
मंडल के चुनाव । ( १२ ) प्रांतीय मंत्रियों तथा व्यवस्थापक-सभाओं ओर 
परिपदों के सभापति, उपसभापति और सदस्यों का वेतन ओर भत्ता । 
(१३ ) स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं । / १४ ) सार्वजनिक स्वास्थ्य और 
सफ़ाई, अस्पताल, जन्म ओर मझूत्यु का लेखा । ( १९ ) तीर्थ-यात्रा (१६) 
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कब्रिस्तान ( १७ ) शिक्षा। ( १८ ) सड़क, पुल, घाट और आवागमन के 
अन्य साधन € बड़ी रेलॉ का छाड़ कर )। ( १६ ) जल-प्रबंध, आ्राबपाशी, 
नहर, बांध, तालाब ओर जल से उत्पन्न हान वाल्ली शक्ति। ( २० ) कृषि 
कृपि-शिक्षा ओर अनुसंधान, पशु-चिक्रित्सा, तथा कॉजी-हाउस । ( २१ ) 
भूमि, मालगुज़ारों ओर किसानों के पारस्परिक संबंध | ( २२ ) जंगल । 
( २३ ) खान, तेल के कुओं का नियंत्रण, ओर खांनज-उन्नति ( २४ ) 
मछलियों का व्यवसाय । | २९ ) जंगली पशुओं की रक्षा । ( २६ ) गेस, 
ओर गेस के कारख़ाने । ( २७ ) प्रांत के अंदर का व्यापार-वारिज्य, 
मेले-तमाशे, साहूकारा ओर साहूकार । (| २८ ) सराय । ( २६ ) उद्योग- 
धंधों की उन्नति, मात्र की उत्पत्ति, पूर्त्ति ओर विवरण । ( ३० ) खाद 
पदार्था" आदि में मिलावट, तोल और माप । । ३१ ) शराब्र और अन्‍य 
मादक वस्तुश्रों संबंधी क्रय-विक्रय और व्यापार ( अफ़ास की उत्पत्ति छाड़ 
कर )। (३२) ग़रीबों का कष्ट-निवारण. बकारी । (३३) कारपोरेशनों का 
संगठन, संचालन ओर परिसमाप्ति, अन्य व्यापारिक साहित्यिक, वेज्ञानिक, 
घार्मिक आदि संस्थाएँ, सहकारी समितियों । (३४) दान, ओर देन वाली 
संस्थाएँ । (३९) नाटक, थियेटर और सिनमा । (३६, जुआ और सह्दा । 
(३७) प्रांतीय विषयों संबंधी क़ानूनों के विरुद्ध हानेवाल अपराध । (३८) 
प्रांत के काम के लिए ऑँकड़े तेयार करना। ( ३६ ) भूमि का लगान, 
ओर मालगुज़ारी-संबधी पंमाइश । (४०) आबकारी, शराब, गाँजा, अफ्रीम 
आदि पर कर, । ( ४१ ) क्ृपि-संबधी आय पर कर। , ४२ ) भूमि, 
इमारतों पर कर । (४७३) कृपि-भूमि के उत्तराधिकार-संबंधी कर ।। ४४ ) 
खनिज अधिकारों पर कर । (४९) व्यक्ति-कर । (४६) व्यापार, पशे धंधे पर 
कर । (४७) पशुओं ओर किश्तियों पर कर । (४८) माल की विक्री ओर 
विज्ञापनों पर कर । ( ४६ ) चुंगी। ( ९० ) विल्ासिता की वस्तुओं पर कर --- 
इस में दावत, मनोरंजन, जुए सट्टे पर का कर सम्मिल्षित है । (४१. स्टांप। 
(६२) प्रांत के भीतर के जल्न-मार्गो' में जानेवाले माल ओर यात्रियों 
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पर कर । (४३) मार्ग-कर (टाल ) । (१४) शअ्रदाल़्ती फ्रीस को छोड 
कर, किसी प्रांतीय विषय-संबंधी फ़ीस । 

व्यय का एक वर्गीकरण इस आधार पर भी किया जा सकता है कि 
कौन-कौन सी मद्द पर जनता के प्रतिनिधियों का मत लिया जाता है, 
झौर कौन-कोन सी पर नहीं लिया जाता । परंतु ऐसा वर्गीकरण 
पराधीन, अ्रद्ध-पराधीन, या अ्रनुत्तदायी शासन-पद्धति वाले देशों में दी 
किया जाता है, सभ्य और उद्नत-राज्यों में तो सभी महद्दों पर लोक 
निर्वाचित सदस्यों वाली व्यवस्थापक-सभा की स्वीकृति ली जाती है, ओर 
उपयक्त वर्गीकरण की श्रावश्यकता नहीं रहती । इस संबंध में, भारतवष 
में ह्वोनेवाले व्यय के विषय में पद्दले विचार किया जा चुका है । 


चोथा परिच्छेद 
देश-रक्षा का व्यय 


सेनिक उयय--भारतवर्ष मे सरकारी व्यय की सब से बड़ी मद्द सेना 
है । इस व्यय में (क) काम करने वाली ( इफ़क्टिव ), और काम न करने 
बाल्ती सेना, (ख) समुद्री बड़ा ओर (ग) संनिक मकान आदि का व्यय 
सम्मिलित है। इन में (क)-संबंधी कुछ व्यय भारतवर्ष के अ्रतिरिक्त 
ईंगलेंड में भी होता है। भारतवर्ष में व्यय विशेषतया निम्नलिखित 
विषयों में होता हैः-- स्थायी सेना, शिक्षा, श्रस्पताल, डिपो, सेना का 
सदर मुक़ाम ( हेड क्वार्टर ), जल-सेना, हवाई फ़ोज, वायुयान श्रादि, 
सहायक और टेरीटोरियल विशेष कार्य-कर्तता, स्टाक-हिसाब । सेना- 
संबबी जो व्यय इंगलेंड में होता है, वह मुख्यतया इन विषयों में 
होता हैः -- भारतवर्ष की ब्रिटिश-सेना के काये के बदले “वार आफिस! 
( युद्ध-विभाग ) को देने के वास्ते, भारतवर्ष में काम करने वाली 
ब्रिटिश सेनाओं की यात्रा के समय का वेतन और भत्ता, अ्रफ़्सरों के परि- 
वार की फ़र्लो ( अवक्राश ) का भत्ता, श्रफ़ुसरों के परिवार, विवाह पशादि 
का भत्ता, ब्रिटिश सना से लिए हुए स्टोर के बदले युद्ध-विभाग को देने 
के वास्ते, ब्रिटिश सेना को कपड़ों का एलाउंस और बेकारी का बीमा, 
विनिमय-संबंधी, स्टोर ख़रीदने के लिए, हवाई फोज, स्टाक-हिसाब आरादि। 

सेनिक व्यय की वृद्धि--सन्‌ १८५६ ई० में भारतवर्ष का 
सेनिक-व्यय साढ़े बारह करोड़ रुपए था। श्रगले वर्ष यहाँ राज्य-क्रांति 
हुईं, उस के बाद यह व्यय साढ़े चोदह करोड़ रुपया हुआ, सन्‌ १८८९ 
ईं० में यद्द सन्नह करोड़ हो गया । योरोपीय मद्दायुद्ध से पूचे सन्‌ १&१३- 
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१४ ई० में यह लगभग ३० करोड़ था। महायुद्ध में यह ओर बढ़ा । सन्‌ 
१8६-२१-२२ ई० में यह ७८ कराड़ पर जा पहुँचा । इस वर्ष क्रिफ्रायत- 
कसेटी नियत हुईं । पश्चात्‌ व्यय कुछ घटा । सन्‌ १६३४-३४ ई० में व्यय 
का अनुमान <० करोड़ रुपया था । 


सावंजनिक ऋण का प्रधान कारण सनिक व्यय की यह भयंकर 
वृद्धि है। इस लिए उसकी एक बड़ी प्रात्रा सनिक व्यय के लिए ली हुई 
समभनी चाहिए, और ऋण के सूद का एक बड़ा भाग सेनिक-व्यय में ही 
जाइना चाहिए। पुनः सीसा-प्रांत की रेल भी सनिक आवश्यकताओं 
के कारण ही बनाई जाती हैं; ओर उन में जो घाटा रहता है, वह भी 
सेनिक व्यय में सम्मिलित होना चाहिए। इस प्रकार यह सब हिसाब 
जोइने से मालूम हाता है कि संनिक व्यय की जा रक़में ऊपर दिखाई 
गई हैं वास्तव में उन स बहुत अधिक ख़ाच हुआ है । 

वृद्धि के कारण--हम सेनिक व्यय की बृद्धि के कारणों पर विचार 
करते हैं ता निम्नलिखित बात सामन आती हैं:--- 

(के ) सन्‌ १८९७ ई० को राज्य-क्रांति से पहले यहाँ अगरेज़ 
सिपाहियों की संख्या ३६ हजार ओर दुशों सिपाहियों की संख्या २३१ 
हज़ार थी। पश्चात्‌ सरकार न तय किया कि प्रति दा देशी सिपाहियों 
के पीछे एक अगरेज़ी सिपाही रक्खा जाय, और भारतीय सना का 
प्रबंध इंगलेंड के युद्ध-विभाग अर्थात्‌ धार आफ़िस” से हो। एक 
अगरेज़ सनिक, उसी पद पर कार्य करनेवाल्ने देशी सेनिक की अ्रपेत्षा 
सब मिला कर प्राय: पाँच गुना वतन पाता है । इस के अतिरिक्त उस का 
तथा उच्च अंगरेज़ अ्फ़सरों का इंगलेंड से आने-जान तथा पशन का 
व्यय भी भारत-रूरकार को देना पड़ता है । 

( ख ) वेतन ओर पशन के अतिरिक्त अँगरेज़ सेनिकों को तरह- 
तरह के एलाउंस मिलते हैं। अयोग्य तथा मरे हुए सिपाहियों के घर- 
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वालों को घन देने के लिए ख़ेरात की मद खुल्ली हुई है। महायुद्ध के 
बाद ब्रिटिश युद्ध-विभाग (वार आफ़िस ) ने दो नई मद और 
निकाल दी हैं। उन में एक का नाम है बेकारी का बीमा, और दूसरी 
का ब्याह का भत्ता । कमेटियों की बेठक ओर विनिमय आदि अश्रन्य- 
अन्य मर्दों में भी ब्रिटिश युद्ध-विभाग भारत-सरकार से प्रति वर्ष 
करोड़ों रुपए लेता है । 


(ग ) अगरेज्ञ सिपाही भारतवर्ष के व्यय से शिक्षा पाकर ८/१० 
वर्ष यहाँ नोकरी करते हैं; ये पीछे कोट कर जन्म भर अिटिश सरकार 
की रिज़वे ( रक्षित ) सेना का काम देते हैं| इन्हें भारतवर्ष से निर्धारित 
रक़्म मिल्रती रहती है । 


(घ ) युद्ध की नई-नई आविष्कृत बहु-मूल्य वेज्ञानिक सामग्री 
भी सनिक व्यय को अधिकाधिक बढ़ाती रहती है । 


(8 ) भारत-सरकार के सन्‌ १८५६ वाल्ली पश्चिमोत्तर-सीमा से 
आगे बढ़ने से भो सेनिक व्यय की वृद्धि हुई है। वज़ीरिस्तान में उसे 
प्रतिवष करोड़ों रुपए व्यय करना होता है । 


( च ) भारतवर्ष की सीमा से बाहर भारतवर्ष का रुपया ख़र्चे 
करन के लिए श्िटिश पार्लियामेंट की स्त्रीकृति कौ आवश्यकता होती है। 
उस समय कुछ वाद-विवाद होता है, पर प्रायः स्वीकृति मित्र जाती है 
सन्‌ १८४८ ई० से १६०० तक अफ़ग्गानिस्तान, सूडान, चित्राल, तिब्बत, 
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ट्रांसवाल आदि में जो युद्ध हुए उन युद्धों के ख़्च का बढ़ा हिस्सा भारत- 
वर्ष ने, पार्कियामेंट की स्वीकृति से, दिया | गत योरोपीय मह्दयुद्ध में 
भारत सं जा सना गईं थी, उस का ख़र्च भी भारतवप की आय 
से दिए जान के ल्विए पालियामेंट से स्वीकृति ली गई थी । 

(छु ) भारतवर्ष को इंगर्लड के जहाज्ञी बेड़े के ख़र्च में भाग लेना 
पड़ता है । 

किफ्रायत कमेटी का सत--सन्‌ १६२१-२२ ईं० की किफ़ायत 
कमेटी ने सेना-संबंधी विविध भागों में की जानेवाली किफ्रायत का 
ब्योरा जंगी ल्ञाट के हाथ में छोड़ते हुए, यह मत प्रकाशित किया था:;-- 

( के ) जड़नवाली फ़ोज घटाकर तीन करोड़ की किफ्रायत की 
जाय । 

( ख ) प्रबल रक्षित सेना रक्खी जाय, जिस से युद्ध के समय 
हिंदुस्तानी बटालियन २० फ़ी सदी घटाई जा सके । 

( ग) मोटरगाड़ियाँ, जंगी जहाज़ भोर स्टाक घटाएं जाँय; सामान- 
संग्रह और फ़ोजी कार्य में किफ्रायत की जाय । 

कमेटी ने यह स्वीकार करते हुए भी कि यहाँ शांति-काल् में भी 
युद्ध-काल की तरह सेना रक्‍्खी जाती है, सनिक व्यय को क्रमशः ० 
कराड़ रुपए तक घटाएं जाने की आशा प्रकट की थी । 


नौ ८5, कि ० ०. औो ७ 
सनिक खच घटाने के उपाय--(क) भारतीय सेना का इंगलेंड 
के युद्ध-विभाग ( वार आफ़िसर ) से संबंध तोड़ कर उस का प्रबंध भारत 
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सरकार के हाथ में दिया जाय, श्र भारतीय व्यवस्थापक-सभा के 
सतानुसार इस विक्षाग का व्यय निश्चय हुआ करे । इस समय ब्रिटिश 
थुद्धद-विभाग-मन-माना ख़ब भारत-सरकार पर डाल दता है; यह अनुचित 
ह । 

( खर ) अगरेज़ी सनिक जितन दिन यहाँ नौकरी कर, उतने दिन का 
उचित वतन उन्हें दिया जाय, उन की शिक्षा का भार ब्रिटिश-सरकार 
ग्रपन ऊपर ले, क्योंकि उन का अधिकांश लाभ उसे ही मिलता है। 
अगरेज़ी सनिको के एलाउंस और पशन में भी उचित कमी की जाय। 

( ग ) सरकार प्रजा को संतुष्ट रक्खे ओर उस के बल का अपना बल 
समझ, सना का भारतीयकरण हो अथांव्‌ ख़र्चाला ब्रिटिश भाग कम 
कर के उस के स्थान में चीर, दुश-प्रमी भारत-संतान को भरती किया 
जाय । भारतवासि्ों की सेनिक शिक्षा को समुचित व्यवस्था हो, जिस से 
समय पर स्व॒देशवासी स्वयं अपनी रक्षा कर सके, ओर स्थायी सना यथा- 
शक्ति कम रखनी पड़े । 

(घ ) सीमा-पार की स्वतंत्रता-प्रमी जातियों की स्वतंत्रता में बिल्कुल 
हस्तक्षेप न किया जाय, वहाँ स सब सना हटा ली जाय । 

( च ) संनिक स्टार, सामग्री, संग्रहालय ( डिपो ) निर्माण-कार्य 
आदि में किफ़ायत की जाय । अग्रनावश्यक सामान बड़ी मात्रा में जमा रख 
कर उस में रुपया न फेसाया जाय, तथा यथा-संभव सब सामान भारत- 
वर्ष में ही तेयार कराने ओर ख़रीदन का विचार रक्‍खा जाय । 

(छु ) समाव उपयागिता के सिद्धांत का विचार रक्खा जाय, अर्थात्‌ 
इस मदद में ख़च की रक़्म का निश्चय करते समय यह साचा जाय कि 
इस के अंतिम एक करोड़ रुपए के ख़र्च सं जनता को उतना ही ल्ञाभ मिलता 
हे या नहीं, जितना किसी अन्य मह में एक करोड़ रुपया ख़च्चे करने से 
मिल सकता है | जब ऐसा न दो, वह एक करोड़ रुपया इस महसे हटा 
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कर ऐसी श्रन्य मह में ख़चें किया जाय, जिस में ख़्े करने से उस की 
उपयोगिता अधिक हाती हा । 

उपयुक्त सिद्धांत का विचार सनिक व्यय के विविध अंगों में भी 
किया जाना चाहिए। भविष्य में भूमि की अपन्ञा आकाश में युद्ध हान 
की अधिक संभावना है, अतः स्थल-सना के व्यय में क्रमशः कमी करते 
हुए वायुयानों और आकाश-बयुद्ध-सामग्री की वृद्धि में अधिक ध्यान 
दिया जाना चाहिए, जिस से भारतीय सना की कार्य-क्षमता बढ़े । इस 
समय भारी ख़र्च सहते हुए भी भारतवर्ष आवश्यकता हान पर आत्म- 
रक्षा में स्वावलंबी होगा, इस की आशा बहत कम है । 

(ज ) सेनिक व्यय की रक़म् का विचार करते हुए भारतत्र् 
की आर्थिक दशा का, तथा यहाँ के कुल सरकारी आय-व्यय का ध्यान 
रक्‍्खा जाना श्रावश्यक है। जनवा की अंतर्राष्ट्रीय परिपद्‌ू न यह सिफ़ा- 
रिश की थी कि कुल सरकारी आय का २७० प्रति शत ठक सना में ख़च 
किया जाना चाहिए। भारतवष में कद्वीय तथा प्रांतीय कुछ सरकारी 
वार्षिक आय लगभग २०० करोड़ है। इस हिसाब से यहाँ संनिक व्यय 
४० कराड़ रुपए हाना चाहिए, परंतु इस में जनता की आशिक अवस्था 
का भी विचार किया जाना आवश्यक है । यहाँ पर कर-भार बहुत अधिक 
है । इस विचार से यहाँ ४० कराइ से बहुत कम ख़च हाना चाहिए । 
इूस विषय का सभ्यक विचार होने के लिए यह आवश्यक ह॑ क्रि यह 
ज़्च जनता के प्रतिनिधियाँ के मतानुसार हो, उन का इस पर एण 
नियंत्रण हूं । 


पाँचवाँ परिच्छेद 
शांति ओर सुव्यवस्था का व्यय 


शांति ओर सुब्यवस्था-संब्ंधी ख़र्च में निम्नलिखित ख़र्च सम्मिलित 
हैं :-- 

(क) कर वसूल करन का ख़च 

(ख) शासन 

(ग) न्याय, जेल, ओर पुलिस 

(घ) राजनेतिक ख़र्च 

(च) पशन 

कर वसूल करने का खच--इस मदद में आयात-निर्यात कर, 
मालगुज़ारी, स्टांप, जंगल, रजिस्टरी, अफ़ीम, नमक ओर देशी माल पर 
कर की आय वसूल करनवाल कमंचारियों के वेतन आदि के श्रतिरिक्त, 
अफ़रीम और नमक तेयार करने का ख़र्च भो सम्मिहझित है। अफ्रीम के 
लिये पोस्त के डोडे, सरकार की देख भाल ओर नियंत्रण में, परिमित स्थान 
में ही बाए जाते हैं। कुल अक्नीम सरकारी एजंटों द्वारा बेची जाती है । 
विगत वर्षो" में कर वसूल करने के ख़ार्च में बहुत वृद्धि हुईं है। दृद्धि 
का कारण विशेषतया सरकारी कर्मचारियों के वतन का बढ़ना हैँ। 
भारतवर्ष में श्रन्य श्रनेक देशों की अपेक्षा इस मह के ख़्चे का, कुल 
सरकारी झख़्च से अनुपात अधिक है, इस का एक कारण यह भी है कि 
यह देश बहुत विस्तृत है और प्रति ग्राम, श्राय की रक़म कम रहती है, 
तथापि यदि उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति हो तो उन के वेतनादि में 
बहुत क्रिफ़ायत हो सकती है, ओर फलतः इस विभाग में होनेवाला रू्च 
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भी घट सकता है । इस समय यद्यपि निम्न कर्मचारियों का वेतन मामूली 
है, उच्च पद पर अधिकतर विदेशी ओर विशेषतः अगरेज़ नियुक्त हैं जिन्ह 
वेतन बहुत अधिक दिया जाता है| इन नौकरियों के भारतीयकरण द्वारा 
इस मद्द के ख़्च में कमी की जानी चाहिए । 

सिविल-शासन--इस मद्द के कद्रीय भाग में निम्नलिखित व्यय 
सम्मिलित होता हैः--गवनर-जनरल, तथा भारत-सरकार के सदस्यों, 
भारतीय व्यवस्थापक-सभा ओर राज्य परिपद्‌-संबंधी ख़र्च, कद्गरीय 
सेक्रटरियट और हंड-क्वाटरों के आफ़िस का ख़र्च, बंदरगाहाँ, हवाई 
जहाज़ों, स्वदेश ( होम ) विभाग, राजनतिक विभाग, तथा हिसाब का 
जाँच-संबंधी ख़्च, चीफ़ कमिश्नर के प्रांतों में हानवाला ( चीफ़ कमि- 
श्नरों, ज़िलाधीशों, ओर उन के श्रधीन कर्मचारियों, न्याय, पुलिस 
और जल, विज्ञान, शिक्षा, स्वाघ्थ्य, चिकित्सा, कृषि ओर उद्याग-घंधे 
संबंधी ) ख़्च, । इस मद्द के प्रांतीय भाग में निम्नलिखित व्यय सम्मिलित 
होते हैं:--गवरनंरों और उन के मंत्रियों के्रतनन ओर दौरे आदि का ख़चे, 
प्रांतीय व्यवस्थापक-सभाओं, तथा परिपदों-संबंधी द़र्च; प्रांतीय सक्रटरियट, 
रेवन्यू बोड, कमिश्नरों, कलक्टरों ओर उन के सहायकों तथा तहसीलदारों 
झौर उन के अधीन कर्मचारियों का बंतन ओर आफिस ख़च; हिसाब 
की जाँच संबंधी ख़च । 

भारतवर्ष में ऊँची नोकारियाँ प्रायः अंगरेजों को ही दी जाती हैं। 
यहाँ उन्‍्ह कितना भारी वतन दिया जाता है दस के कुछ उदाहरण 


लीजिए :--- 
अधिकारी वार्षिक वेतन 
गवनर-जनरल २,६०,८००रू० 


गवनं र-जनरल की प्रबंधकारिणी कसिल के मेंबर प्रत्येक 


ग्य्० 32०००, रू्० 


€ कमांडर-इन-चीफ़ ) १,००,०००, रु० 
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गवनर ६६,००० से १,२०,००० रु० तक 
चीफ़ कमिश्नर ३६,००० रू० 


ऊपर सिफ़ वेतन के अंक दिए हैं; एलाउंस के अंक तो शोर भी 
अधिक चकित करते हैं। उदाहरणार्थ, वाइसराय का वापिक वेतन और 
एलाउंस मिल कर चोद॒ह पंद्रह लाख तक पहुंच जाता है। संसार के, 
आर्थिक रण्टे से उन्नत देशों में भी, कई एक में शासकों का वेतन झौर 
एलाउंस इतना अधिक नहीं है । 

भारतवष में सरकारी पदाधिकारियों की छुट्टी के नियम भी ऐसी 
उदारता से बनाए गए हैं कि उन के द्वारा होनेवाले काम में हर्ज न होने 
देने के वास्ते, कम से कम ४० फ़ी सदी आदमी अधिक रखने पड़ते हैं । 
इस प्रकार जो काम १०० आदमी कर सक, उस के लिए हमें १४० रखने 
पड़ते हैं । इस से ख़र्च बहुत बढ़ जता है । 


इस व्यय में काफ़ी किफायत करने की आवश्यकता है। जिन विभागों 
को मिलाकर इकट्ठु' चलाया जा सके, उन के लिए अ्रत्नग-अलग श्रधिक ख़र्च 
न किया जाय ? तथा जब किसी अधिकारी का कोई विशेष काय न ही 
तो उस्र का नाम-मात्र का ८ार्य ओरों में बॉँट दिया जाना चाहिए उदा- 
हरणार्थ, मद्राप्त प्रांत में कमिश्नरों के बिना भी काम बराबर चल रहा है, 
तो अन्य प्रांतों में इन के वेतन तथा इन के कार्यालयों का ख़र्च बंद कर 
दिया जाना चाहिए, परंतु केवल दा चार बड़े-बड़े पदों को हटाने से ही 
काम न चलेंगा। वतंमान अवस्था में सभी पदों का वेतन निष्पक्ष भाव से 
स्थिर हाना चाहिए; रंग या जाति का भेद-भाव नहीं रखना चाहिए । 
यदि अंगरेज़ साधारण न्यायानुमोदित वेतन पर काम न करे तो स्वदेश- 
प्रेमी सुयोग्य भारत-संतान से काम लिया जाना चाहिए । बड़े पर्दों का 
वेतन कम कर के उन स्थानों पर भारतीय अधिक संख्या म॑ नियुक्त किए 
जॉय । उन्हें समुद्व-यात्रा आदि का भारी एलाउंस देने की भी प्रावश्यकता 
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न होगी, जो विदेशियों को दिया जाता है। परंतु इस में एक बाधा 
है। बहुत से उच्च पदाधिकारियों का वतन क़ानुन से निर्धारित है, उस में 
कद्गीय अथवा प्रांतीय व्यवस्थापक-मंडल कुछ कमी नहीं कर सकता। 
अतः इस मद्द में कुछ वास्तविक कमी तभी हो सकती है, जब विधान में 
यथेष्ठ परिवर्तन हो । श्रस्तु, सरकारी पदाधिकारियों के वतनादि पर लोक 
प्रतिनिधियों का पूर्ण नियंत्रणाधिकार रहना चाहिए । 


न्‍्याय--इस मदद में निश्चल्लिखित व्यय सम्मिलित हैं:--हाईकोट, 
क़ानूनी अफ़सर, ऐडमनिस्ट्रटर-जनरल, जूडीशल कमिश्नर, दीवानी और 
संशन कोट, (ज़िल्ला ऑर सेशन जज, सबार्डिनट जज, मुंसिफ्र, मुहाफ़िज्ञ 
दफ़्तर, ओर अन्य कर्मचारी) अदालत ख़फ़ीफ़ा, ओर, वकीलों की परीक्षा 
का ख़चे । 

इस विभाग की काय-क्षमता घटाएु बिना भी इस के ख़च में कमी की 
जा सकती है। श्रानरेरी मजिस्ट्रेट (अवेतनिक) न्याय करनवालों, और 
मुंसिफ्नों की नियुक्ति अधिकाधिक होनी चाहिए । हाँ, व सुयोग्य, ईमानदार 
ओर विचारवान्‌ व्यक्ति ही हों । आजकल अ्रधिकांश अच्छे व्यक्तियों 
की नियुक्तियों न हान स॑ सवंसाधारण की धारणा आनरेरी मजिस्ट्रेटों के 
विषय में अ्रच्छी नहीं हैं। तनिक विवेक से काम लिया जाय ता देश मे 
पर्याप्त सुयोग्य व्यक्ति मिल सकते हैं, जा अपने उत्तरदायित्व को 
समभते हुए सेवा-भाव से न्‍्याय-कार्य का संपादन कर सकते हैं । अस्तु, 
एस व्यक्तियों की नियुक्ति स वतन-भागी मेजिस्ट्रेटें ओर मुंसिफ़ों की 
संख्या में और फलत: इस मद्द के ख़्च मे काक्ती कमी हो सकती है । 


पुनः स्थान-स्थान पर पंचायतों की स्थापना से भी इस मद मं बड़ी 
बचत हाती है । उस की वृद्धि ओर विस्तार के ल्षिण विशेष प्रयत्र किए 
जान की आवश्यकना है। वर्तमान काल में पंच नामज़द किए जाते हैं 
वे निर्वाचित हाने लगे ता व अधिक विश्वास-भाजन बन जाये। पंचायतों 
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में विशेष ल्वाभ यह है कि पंच स्थानीय व्यक्ति होने से मामल्ने मुकदमे 
के संबंध में अच्छी जानकारी रखते हैँ ओर इस ब्िए न्याय अच्छा 
कर सकते हेँं। क्योंकि पंचायतों में वकील लोग पेरवी नहीं करते, 
अ्रतः इन के द्वारा मुकदमे का फेसला कराने में क्लोगों का ख़र्च भी कम 
होता है । 


जेल-विभाग--इस मह में जेल्न-प्रबंध, तथा जेलों के सामान- 
संबंधी ख़् सम्मित्रित हैं। जे््ों के प्रबंध-व्यय में इंस्पक्टर-जनरत्व 
ओर उन के दफ़्तर आदि, सेंट्रब्न जेज्ञ, ज़िला जेल, हवालात, जेल्न-संबंधी 
पुलिस, जरायम पशा जातियों के सुधारार्थ किया हुआ व्यय, श्रौर क़ेदियों 
के जेल से छूटने पर उन्हें निर्वाहार्थ दिया हुआ रुपया शामित्र है। जेलों 
के सामान में कैदियों के लिए लिया हुआ खाद्य पदार्थ ख़रीदने में 
तथा जेल के कारखानों में काम करनेवाले नोकर, क्लक, ओर 
यांत्रिक के वेतन में तथा पत्र-व्यवद्दार आदि में होनेवात्ना ख्चे गिना 
जाता है । 

वतंमान दशा में जेलों पर किया जानेवाला व्यय राज्य या समाज 
के लिए यथेष्ट हितकर नहीं है। जो श्रादमी एक बार कैद हो चुकता 
है, वह जेल के वातावरण ओर व्यवहार के कारण बहुवा भोर अधिक 
अपराधी बन जाता है, तथा समाज की उस पर संदेह-भरी दृष्टि रहने से 
उसे अपनी आजीविका के ल्लिए बढ़ी कठिनाई होती है । इस से उस की 
अपराध-प्रवृत्ति ओर भी बढ़ जांतो है। जेलों की प्रणात्री में आमृत्र 
परिवर्तन होन की आवश्यकता है । 


५८ राजस्व 
पुलिस-विभाग--इस मद का व्यौरः इस प्रकार हैः-- 


( क ) इंस्पक्टर-जनरल, डिप्टी इंस्पक्टर-जनरल, इत्यादि बड़े-बड़े 


अफसरों का वेतन और आफ़िस ख़र्च । 

( ख ) खुफिया ( सी० आई० डी० ) विभाग का ख़च | 

( ग ) ज़िल्ला सुपरिट्डट, उन के मातहत श्रफ़सर, पुलिस के सिपाही 
इत्यादि के वेतन और आफिस रच । 

(घ ) गॉर्बों की पुलिस का खर्च । 


( च ) रेलवे पुलिस का ख़्च । 


सरकार का पुलिस का, और ख़ास कर खुफ़िया-पुल्षिस विभाग का 
व्यय बहुत बढ़ा हुआ है । प्रायः साधारण एवं खुफिया दोनों प्रकार 
की पुलिस में बहुत कम शिक्षित श्रोर बहुत कम सभ्य व्यक्ति रहते हैं । 
निम्न कर्मचारियों के वेतन भी बहुत कम हैं। आवश्यकता है कि 
पुलिस कर्मचारियों की संख्या कम की जाय। हाँ, जो व्यक्ति रह वे 
अधिक योग्य शिक्षित और सभ्य हों। उच्च पदाधिकारियों का वेतन 
कम करने तथा भारतवासियों को अ्रधिकाधिक नियुक्ति करने से इस मदद 
के ख़र्च में बहुत कमी हो सकतो है । 

गोंवों की पुलिस के ख़्चे के संबंध में किफ़ायत की 
ज़्यादा गुंजाइश मालूम नहीं होती, उसका अधिकांश भाग 


शांति ओर सुव्यवस्था का व्यय ५९ 


चोकीदारों का वेतन ही है, जो बडुधा बहुत कम होता है। यदि सरकार 
प्रजा को संतुष्ट रव सके तो पुलिस के बल की, ( एवं इस विभाग के 
लिए रच की ) आवश्यकता वहुत कम रह जाय । 


राजनेतिक खच--इस मह में बहुत-सा ख़र्च पश्चिमी सीमा के 
स्थानों में हाता है, वहाँ सरदारों का शांति-स्थापन के लिए विविध रक़में 
दी जाती हैं । विदेशों में अथवा भारतवर्ष के देशी राज्यों में, भारत-सरकार 
के जो एजंट रहते हैं उन का वेतन आदि भी इसी मदद के ख़ार्च में सम्मिल्लित 
होता है । इस ऱाच पर व्यवस्थापक-मंडल के सदस्यों को मत दुने का 
अधिकार नहीं है । इस झा में वास्तविक कमी करने के लिए सीमा-प्रांत- 
संबंधी नीति में परिवर्तन किए जान की आवश्यकता है । 


पेंशन--पशन देना सिद्धांत से श्रच्छा है, इस से सरकारी कर्म- 
चारियों का निर्धारित अवधि तक भल्ती प्रकार काय संपादन कर चुकने 
पर अपने निर्वाह की इतनी चिंता नहीं रहती, अतः वे अपना कार्य यथा- 
संभव संताप-जनक बनाए रखते हैं। परंतु यह स्मरण रखने की बात है 
कि पशन सेवा करने के उपलक्ष्य में दिया जाता है, यह एक प्रकार से वेतन 
का ही स्वरूप है, अत: उन्हीं कर्मचारियों को दी जानी उचित है जो 
साधारण वेतन पर, और काफ़ी समय तक काम कर । 


छ॒ठा परिच्द्धेद 
जन-हितकारी कार्यों का व्यय 


जन-हितकारी कार्यो. में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैंः--शिक्षा, 
स्वास्थ्य ओर चिकित्सा; कृषि और उद्योग; सिविल निर्माण-कार्य; मुद्रा 
टकसाल और विनिमय; विज्ञान ओर बंदरगाहों-संबंधी कार्य । 

शिक्षा--इस मह में इन विषयों का झख़र्च होता है :-विश्व-विद्यालय 
शोर कालिज; माध्यमिक (सकडरी) हाई स्छूल; प्रारंभिक शिक्षा; अन्य 
ख़ास-ख़ास स्कूल, डायरेक्टर, इंस्पेक्टर इत्यादि का वेतन; शआ्राफ़िस खर्च 
छात्रवृत्ति । 


इस मह में ख़र्च अपेक्षाकृत बहुत कम हाता है और उस का जनता 
को यथेष्ट लाभ नहीं मिज रहा है। भारतवर्ष की शिक्षा-प्रणाली में 
आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कालिजंों से निकले हुए 
श्रधिकतर युवक इधर-उधर बेकार फिरते हैं, उन्हें श्रपनी आजीविका 
के उपार्जन का मार्ग नहीं मिल्कता, श्रोर उन का जीवन बड़ा संक्रटमय हाता 
है। अनेक बार ता आत्महत्या के भी समाचार मिलते हैं। श्रौद्योगिक 
ओर शिल्प-व्यवसाय श्रादि की शिक्षा को बहुत ज़रूरत है । 


भारतवर्ष इस समय क्ृपि-प्रधान देश है, परंतु यहाँ की शिक्षा इस 
इष्टि से भी उपयोगी नहीं हो रही है । अनेक स्थानों में भापा का माध्यम 
ही अंगरेज़ी है, देशी भाषा नहीं। कृपि-कालिज और कृपि-स्कूलों से 
निकलरेवाले युवर्कों की प्राय: आमों में निवास करने तथा खेती का 
काम बने की रुचि नहीं रहती, अथवा यदि रुचि भी हा ता उन के पास 


अन-दितकारो कायो का व्यय ६१ 


आवश्यक भुमि आदि साधन नहीं होते। इस का सुधार होना चाहिए, 
उपयुक्त कृपिशिज्ञा-संस्थाश्रों की, तथा कृषि को एक अनिवार्य विषय के 
रूप में रखनेवाले माध्यमिक स्कूलों की, बहुत श्रावश्यकता है। 


देश में निरक्षरता का भयंकर साम्राज्य है। सन्‌ १६११-१२ ३० में 
स्वर्गीय गोखले ने ब्रिटिश भारत में प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क ओर 
ग्रनिवार्य किए जाने के लिए प्रस्ताव किया था । उस समय विशेषतया 
आशिक कठिनाईयों के कारण सरकार न उसे स्वीकार न क्िया। अब 
सब प्रांतों ने इस शिक्षा के प्रचार की आवश्यकता स्वीकार कर ली है, परंतु 
प्रगति बहुत कम हुईं है। उदाहरण के लिए संयुक्त-प्रांतीय सरकार न उन 
स्यूनीसिपेलटियों को शिक्षा-संबंधी व्यय का दो-तिहाई रुपया देना स्वीकार 
किया है, जो अपने क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क ओर श्रनिवारय करें, 
परंतु प्राय; म्यूनीसिपेलटियों की आय के साधन इतने कम और उन की 
अन्य ज़रूरत इतनी अधिक हैं कि वे शिक्षा का एक-तिहाई ख़र्च अपने 
ऊपर नहीं ले सकतीं । यही कारण है कि बहुत कम म्यूनीसिपेलटियों ने 
अपनी हद में प्रारंभिक शिक्षा अ्रनिवार्य ओर निःशुल्क करने का श्रबंध 
किया है । ज़िल्ला-बोडी' की हालत तो और भी ख़राब है, ग्रार्मो में शिक्षा 
प्रचार की ओर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है बहुत कम आममों में 
अभी शिक्षा भ्रनिवार्य की गई है । यदि यह महत्वपूर्ण काय इसी प्रकार 
चला तो यथेष्ट शिक्षा प्रचार के लिए सकड़ों वर्ष लग जायेंग। इस लिए 
प्रांतीय सरकारों को शीघ्र ही आमों में शिक्षा श्रनिवाय किए जाने का प्रबंध 
करना चाहिए। 


हमारी समझ में, इस की सब से उत्तम विधि यह है कि सरकार 
प्रत्येक ज़िला-बाड को ज़िले की मालगुज़ारी का एक-तिहाई भाग शिक्षा- 
प्रचार ओर अन्य कार्यो" के लिए दे दिया करे। इस से वे श्रनायास ही 
अपने-अपने ज़िले में शिक्षा को अनिवार्य ओर निःशुल्क कर सकेंगे । 


धर राजस्व 


जिला-बोर्डो को स्वयं भी शिक्षा-प्रचारा की ओर उचित ध्यान देना 
चाहिए। 

दूसरे विभागों की तरह इस विभाग में भी ऊँचे-ऊंचे अधिकारियों के 
वेतन ओर बाहरी टीप-टाप के ख़र्च में बहुत कमी करने की ज़रूरत है । 
सर्व-साधारण को भी चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाएं स्थापित करने 
का अधिकाधिक उद्योग कर । 

धमे--इस मद्द से ईसाई पादरियों को वेतनादि दिया जाता है। 
इस का उद्देश्य मुल्की तथा सनिक ईसाई-पादरियों की नंतिक उन्नति है । 
विगत वर्षा' में इस मदद का ख़ाच बढ़ कर श३ लाख रुपए हो गया है, 
वृद्धि का कारण विशेषतया वेतन का बढ़ना है । इस मद्द का ख़र्च भारत 
सरकार द्वारा होता है, श्रोर इस पर व्यवस्थापक-मंडल का मत देने का 
अधिकार नहीं होता । यह क़ानून द्वारा निर्धारित है। जब कि भारतवर्ष 
में हिंदू , मुस्लिम, पा्सो आदि और भो कई धर्म प्रचलित हैं, सरकार 
द्वारा एक विशेष धर्म के लिए कुछु ख़्चे किया जाना सिद्धांत से स्वथा 
अजुचित प्रतीत हाता है; या ता सरकार सभी धर्माधिकारियों के लिए 
ख़च करे, अ्रथवा एक विशेष धर्म के लिए किए जानेवाले ख़्च का भी 
बंद कर दे । 

चिकित्सा ओर स्वास्थ्य-रक्षा--इस मदद में इन विषयों का ख़र्च 
सम्मिलित है :--- 


(श्र) चिकित्सा-कार्यालय व्यय; सुपरिंटडट; ज़िला-चिकित्सा 
अफ़सर, ओर अन्य कर्मचारी; अस्पताल और शफ़ाख़ानें; सामान; मकान- 
किराया; विविध कर्मचारियों का वतन ओर भत्ता आदि; रोगियों के वस्त्र 
ओर भोजन; चिकित्सार्थ सहायता; दाइयां, सेवा-समिति, आयुर्वेदिक 
कालिज आदि; मेडिकल स्कूल ओर कालिज; पागल-सख़ाना; रासायनिक 
परीक्षक । 


जनहितकारी कार्यों का व्यय ६३ 


(आा) स्वास्थ्य-कार्यालय-व्यय; वेतन, भा ओर सामान आदि; 
स्वास्थ्य के लिए सहायता; ज़िला-बोर्डो' ओर अन्य संस्थाओं को; यात्रा 
के स्थानों को ; नगरों या देहातों में स्वास्थ्य की उन्नति ; प्लेग, मेलेरिया, 
श्रोर छूत की बीमारियों का निवारण । 

भारतवष में रुत्यु-संख्या बहुत बढ़ी हुई है, महामारियों का भयंकर 
प्रकोप है । गाँवों और शहरों के रोगियों की संख्या ओर अवस्था देखते हुए 
इस विभाग में ख़्च बहुत कम होता है | इस के बढ़ाए जाने की ज़रूरत 
है। इस से हमारा यह अभिप्राय नहीं कि सिर्फ़ डाक्टर लाग ही अधिक 
संख्या में नियुक्त किए जाँय ओर अस्पतालों तथा शफ़ास़ानों की ही संख्या 
बढ़ाई जाय । वेद्यों और हकीमों की भी यथेष्ट नियुक्ति की जानी चाहिए । 
ग़रोब श्रादमियों को मुफ़्त दवाई देने के लिए. काफ़ी ओपचधालय खुलने 
चाहिए । सेवा-समितियों का सहायता दे कर उन से भी बहुत काम कराया 
जा सकता है। देहातों में तो जनता की स्वास्थ्य-रक्षा के प्रबंध को बहुत 
ही कमी है। सरकारी और ग़ेर-सरकारी सभी प्रयत्नों की अवश्यकता है । 


कषि--इस भद्द का ख़र्च इन विषर्यों में होता हैः-- 

(अ) निरीचाण---अधीन कमचारी; पशुपालन: कृषि-प्रयोग; कृपि-इंजि- 
नियरिं ग; कृषि-कालिज और अन्वेषण-शाला; अन्य निरीक्षक कर्मचारी; 
कृषि-फ़ा्म; नुमाइश और मेले; वनस्पति-शाला; ज़िलों के और अन्य 
बाग़; कृपि-स्कूल । 

(आ) पशु-संबंधी व्यय--निरीचाण; नुमाइश या मेलों में इनाम; 
अस्पताल और शफ़ाख़ाने; पशुपालन-क्रियां; अधीन कम चारी । 


(इ) सहकारी शाख़--रजिस्ट्रार; डिप्टी ओर सहायक रजिस्ट्रार; 
क्लर्क ओर नोकर; हिसाब की जाँच; सफ़र का भत्ता; आकस्मिक व्यय; 
छोटे नोकरों का वेतन; टाइप राइटर, किताब, कपड़े आदि । 


जिन किसानों से सरकार प्रति वर्ष लगभग ३४ करोड़ रुपया मात्- 
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गुज़ारी वसूल करती है, उन की भल्लाई के ल्लिए केवल तीन करोड़ रुपए 
का ख़र्च बहुत कम है । किसान ही देश के अन्नदाता हैं, इस मदद में 
कम से कम तिगुना तो व्यय होना चाहिए । 

पशुओं के संबंध में भी ख़र्च बढ़ाना चाहिए। पशु-चिकित्सा विभाग 
को स्थापित हुएणु कई वर्ष हो गए, तो भो श्रभी तक अनेक गाँवों में 
पशुओं की चिकित्सा का उचित प्रबंध करना बाक़ी है । सहकारिता के 
लाभ अब जनता को प्रकट हो गए हैं, इस कार्य को भी बहुत बढ़ाने की 
ज़रूरत है। कृषि-विभाग के प्रयत्नों पर ही किसानों की, ओर इस लिए 
अधिकांश देश की उन्नति निर्भर है। देश में प्रति वर्ष अनाज की भयंकर 
कमी रहती है । यदि कृपि-विभाग के अफ़सर गाँवों में जा कर भ्रपनी देख- 
रेख में किसानों को नए तरीक़ों से खेती करन को उत्साहित कर, ओर 
उत्तम बीज आदि की सहायता द ता देश में अन्न की उपज सहज ही बढ़ 
सकती है। निस्संदेह इस काम के जिए कृपि-विभाग के अ्रफ़्सर देश- 
प्रमी एवं अनुभवी होने चाहिए । 

सन्‌ १६३५-३६ ई० से भारत-सरकार ने ग्रामोन्नति के लिए विशेष 
व्यय करना आरंभ किया है। उस वर्ष एक करोड़ रुपया इस कार्य के लिए 
निर्धारित किया गया, तथा अगल्ले वष बजट में बचत होने पर वह भी इसी 
मद में लगाने का विचार किया गया। सरकार द्वारा ख़्च की जाने वाली 
रक़म का परिमाण, विशाल ग्राम-च्षेत्र तथा ग्राम-जनता की दृष्टि से बहुत ही 
कम है । परंतु इसका भी सभ्यक्‌ उपयाग नहीं होता । अधिकतर रुपया 
सरकारी कर्मचारियों के वेतन ओर भत्ते आदि में, तथा कुछु दिखावटी 
कार्मो में ख़च हाता है। लोक-प्रतिनिधियों तथा जन-सवर्कों का सहयोग 
प्राप्त नहीं किया जाता, ओर जो व्यक्ति सेवा-भाव से ग्राम-कार्य करते हैं, 
उन्हें किसी प्रकार की सहानुभूति या सहायता नहीं दी जाती । यही 
कारण है कि क्ृषि-विभाग द्वारा किए जानेवाले खर्च से कृपकों को 
यथेष्ट लाभ नहीं पहुँचता । 
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उद्योग-धंघे--इस मद्द में ख़्े इन विषयों में होता है-- निरीक्षण, 
उद्योग-घंधों को सहायता, अन्वेषण-संस्थाएँे, उद्योग और शिल्प-पंस्थाएँ, 
श्रोौद्योगिक बोर्ड की इच्छा से खर्च होनेवाला ख़र्च । 


इस विभाग में भी खर्च बहुत कम होता है। उद्योग-घंधों को 
प्रात्समाहन देने के लिए खर्च बढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही 
इस विभाग के कर्मचारी जनता के अधिक संपक में आए ओर मितव्य- 
यिता-पूवंक लगन से काम कर, तभी यथेष्ट लाभ हो सकता है। महात्मा 
गांधी के अखिल-भारतोय चर्खा-संघ ने ग्रामाद्योगों की उन्नति के लिए 
बड़ा उपयोगी काम किया है। सरकारी कर्मचारियों को इस से शिक्षा लेनी 
चाहिए तथा इस विभाग के खर्च से जनता को अधिकतम लाभ पहुंचाने 
का प्रयरन करना चाहिए । 


सिविल निर्माण-कार्य--इस मद्द के केंद्रीय भाग में भारत-सरकार 
से संबंध रखनेवाली इमारत, तथा दफ्तर, एवं समुद्रों में रोशनी-घर 
आदि बनाने तथा उन की मरम्मत करने का व्यय सम्मिलित है, श्रोर 
प्रांतीय सिविल निर्माण-कार्य के ख़च में निम्नलिखित खर्च होता हैः-- 
नई इमारतों का ख्च, नई सड़कों का खच, सड़कों श्रोर इमारतों की 
दुरुस्ती का खर्च, अफ़सरों का वेतन ओर आफ़िस खच, थ्रोज्ञार इस्यादि 
खरीदने का खर्च, म्युनीसिपलिटी, ज़िला बोड और क्रस्बों की इमारतों 
के लिए दी जानेवाली रकम, स्वास्थ्य-रक्षा के ल्षिए निर्माण-का्य, इमारतें 
तथा पुल आदि । 

इस विभाग में बहुधा श्रच्छा ईमानदारी का काम नहीं होता। 
यश्रेष्ट सावधानी बतंने से बड़ी बचत हो सकती है, श्रौर उस बचत में 
कुछ और रुपया मिल्ना कर ज़िला-बोर्डो' की वे नई सइके बनवाई जा 
सकती हैं, जिन की व्यापार अथवा आमदोरफ़्त के ्िए अत्यंत आवश्यकता 
है और जो घधनाभाव के कारण नहीं बनवाई जा रही हैं । 
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मुद्रा, टकसाल ओर विनिमय--इस मदद के केंद्रीय हिसाब में, 
इन विपयों के कार्यालयों तथा टकसालों को चलाने का खर्च शामिल है | 
विनिमय की कानूनी दर एक शिल्लिंग छः पंस फी रुपया है। इस प्रकार 
इंगलेंड में भारतवर्ष-संबंधी जो खर्च होता है, उसे चुकाने के लिए एक 
पॉंड पीछे, तेरह रुपए पाँच आने चार पाईं दिया जाता है। जब कभी यह्द 
दर गिर जाती है, उदाहरण के लिए फ्री रुपया एक शिलिंग चार पस हो 
जाती है, ओर प्रति पोंड १४ २० देने पड़ते हैं, तो इस से जो क्षति होती 
है, वह विनिमय की मद्ट के खर्च मं डाल दी जाती है। (यदि विनिमय की 
दर बढ़ जाय तो उस से हानवाज़ा लाभ, विनिमय की आय में शामित्र 
किया जाता है । ) 

इस मह के प्रांतीय हिसाब में अधिकांश केवल विनिमय-संबंध्धी 
खर्च ही होता है। विनिमय की दर से जब प्रांतों को हानि होती है, तो 
वह इस मद्द के खचे में दिखाई जाती है । 


सातवाँ परिच्छेद 
व्यवसायिक कार्यों का व्यय 


उयवसायिक काये --भारतवर्ष में सरकार द्वारा किए जानेवाले 
व्यवसायिक कार्य निम्नलिखित हैं:--रेल, डाक श्रोर तार, जंगल, नहर, 
तथा स्टेशनरी श्रोर छापाखाना । 

रेज्ञ-सन्‌ १६२४ ई० से रेलों का हिसाब अ्रन्य सरकारी हिसाब से 
प्थक्‌ रक्खा जाने लगा है। रेलों का काम यहाँ सन्‌ १८४६ ई० से प्रारंभ 
हुआ । आरंभ में उन का प्रबंध और संचालन विविध कंपनियों द्वारा 
होता रहा। सरकार न उन के लिए एक निर्धारित क्लाभ की ज़िम्मेदारी 
ले ली थी, श्रतः उन्‍्हों न मितव्ययिता से काम नहीं किया । बहुत-सा 
खर्च अंधाधुंध कर डाला | कालांतर में बहुत सी लाइन सरकार ने खरीद 
लीं, इन में कुछ का प्रबंध वह स्वयं करती है, और कुछ का कंपनियों के 
ही हाथ में है। प्रबंध करनेवाली कंपनियों को शर्तनामे के अनुसार 
मुनाफा तथा सूद मिलता है । 

रेल की मदद मं निम्नलिखित व्यय होता हैः-- 

(क) सरकारी रेज्ञों का खूचं, ऋण पर सूद, कंपनियों की लगाई 
पूंजी पर सूद, रेलों के खरीदने के लिए वार्पिक वृत्ति, क्षति-पृत्ति-निधि । 

(ख) सहायता-दृत्त कंपनियों-संबंधी खुचच । 

किफ़ायत कमेटी ने सन्‌ १६२२ ई० में लाइन उखाड़ने ओर फिर से 
बैठाने की फ़ज़्लख्ची की आलोचना की, श्रोर ऐसी लाइनों के खू्चे को 
शोर विशेष रूप से ध्यान दिलाया, जिन से उस समय मुनाफ़ा नहीं 
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होता था । कमेटी ने बतलाया कि कितनी ही लाइनों में ज़रूरत से ज़्यादा 
इंजिन श्रोर डिब्बे रक्खे गए हैं, उस की सिफ़ारिश थी की वे मुनाफ़े की 
लाइनों का खच घटाया जाय । खब रेलों में काम चलाने का खुचे, इस 
हिसाब से घटाना चाहिए कि सरकार ने जितनी पूँज़ी लगाई है, उस पर 
मामूली हालत में कम से कम ४॥ फ़ी सदी मुनाफ़ा हो । उच्च कर्मचा- 
रियों का वेतन घटाने तथा आवश्यक सामान भारतवर्ष में ही बनवाने से 
भी इस मद्द में बचत की जानी चाहिए । 


डाक ओर तार--इस मद के व्यय में अधिकांश इस कार्य में 
लगाई हुईं पूंजी का सूद ही है। इस विभाग संबंधी विशेष बातें आगे 
इस से होनवाल्ली आय के प्रसंग में कही जाँयगी। 

ज॑ंगल्न--इस मदद में निम्न विपयों के ख़र्च का समावेश हैं - संचालन- 
व्यय; चीफ़ कंज़रवेटर, क्लक, नोकर, डरे आदि का व्यय; जंगलों की 
रक्षा, ओर विस्तार; पशु, स्टोर, श्रौज़ार, पुल आदि; जंगल से 
लकड़ी ओर दूसरी पेदावार लाने का ख़र्च; अफ़सर, नौकर, क्लक आदि 
का वतन; कार्यालय-व्यय आदि । 

अन्य विभागों की भाँति इस में भी बड़े-बड़े अफ़सरों का बेतन और 
संख्या कम करने से बचत हा सकती है । 

आबपाशी--इस मइ में निम्नलिखित व्यय सम्मिलित होता है; --- 
(  ) पुरानी नहरों के चालू रखने का ख़र्च (२) नहरों में लगी हुई 
पूजी का ब्याज ( ३ ) नई नहरों का ख़च। 


सरकार नहररों का काम क्रमश: बढ़ा रही है, यह श्रच्छी बात है, 
इस से किसानों को लाभ हाता है श्रोर सरकार को भी बड़ी आमदनी 
होती है। इस कार्य के बराबर बढ़ते रहने की अभी बहुत ज़रूरत है । 

स्टेशनरी ओर छापाखाना--इस का ब्यौरा इस प्रकार है:--- 
सरकारी औ्रौर जेल्न के प्रेस के सुपरिं टेंडेंट और अन्य कर्मचारियों का 
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वेवन और अजल्लाउंस, प्रेस की सशीन ओर सामान, गोदाम, जिल्द 
बधाई, टाइप ढाललना आदि आदि; स्टेशनरी जो सरकारी स्टोर से 
ली गई । 

विशेष वक्तव्य--व्यय ही महों में श्रब. केवल ऋण का सूद रहता 


है। इस विषय का सविस्तर विचार अन्यन्न एक स्वतंत्र परिच्छेद में 
किया जायगा । 


आपठवाँ परिच्छेद 


आय के साधन 


प्राकू्थन---जब से राजा ओर प्रजा का संबंध होने लगा, तभी से 
राजा को अपने मुख्य अथवा गोण सभी कार्यो को करने के लिए घन की 
आवश्यकता होने लगी । इसी लिए राजा को प्रजा से धन मिलने लगा । 
राजा को मिलनेवाले इस धन का स्वरूप देश-काल के अनुसार बदलता 
रहा है । पहले एक समय ऐसा भी रह खुका है कि प्रजा राजा को उस 
के विविध कार्यों के लिए स्वयं ही घन दे दिया करती थी | श्रब राजा कर 
या टेकक्‍्स लगा कर तथा अन्य प्रकार से आवश्यक धन वसूल करता है । 

राज्य की आय के साधन--श्राज कल राज्य की आय के 
निम्नलिखित साधन होते हैंः-- 

( १ ) स्वयं तरकार द्वारा अधिकृत तथा प्रबंधित संपत्ति, नज़्ल । 

( २ ) उत्तराधिकारों के बिना मरनवाल्ले व्यक्तियों की संपत्ति । 

( ३ ) युद्ध थ्रादि के लिए, लोगों का स्वेच्छा-पूवंक दिया हुआ दान । 

(४ ) चंदा या सहायता, श्रौर ज़ब्त किया हुआ माल । 

( ४ ) महसूल या किराए-भाड़े श्रादि से होने वाली व्यवसायिक 
आय । 

( ६ ) फ़रीस या शुल्क । 

( ७ ) कर । 

इन में से प्रथम तीन साधनों के विषय में कुछ विशेष वक्तव्य नहीं है । 
शेप के संबंध में कुछ विचार आगे किया जाता है। 
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ज़ब्त किया हुआ माल झोर जुमौना--कुछ घोर राजद्रोह आदि 
के अ्रपराध करनेवाले व्यक्ति का माल सरकार द्वारा ज़ब्त किया जाता है । 
यह बहुत कम दशाओं में होता है, पर जब भी होता है, तो यह सरकारी 
आ्राय का साधन बनता है, यद्यपि इस का मुख्य उद्दश्य प्राय-प्राप्ति नहीं 
होता, अपराधी व्यक्ति को दंड देना होता है। जुर्माने की बात अपेक्षा-कृत 
साधारण है | जब कोई व्यक्ति राज्य के क़ानूनों का उल्लंघन करता है तो 
उसे दंड या जुर्माना, अथवा दोनों होते हैं। सरकारी कर समय पर न 
चुकने की दशा में भी जुर्माना होता है। कभी-कभी कुछ व्यक्तियों के 
ग्रपराघ के कारण गाँव या नगर भर पर जुर्माना किया जाता है। जुमने 
का उद्देश्य आय नहीं होता, यद्यपि इस से ग्राय होती है। उद्दश्य का 
विचार करते हुए, यह करों के अंतर्गत नहीं माना जाता, पर कुछ लोग इसे 
कर मानते भी हैं । 


महसूल या किराए-भाड़े आदि की आय--अंगरेजी में इस के 
लिए 'रेट्स” शब्द है | यह एक प्रकार से व्यवसायिक आय है | सरकार 
जनता के लिए कुछ काय ऐसे करती है, जिन्हें आदमी अलग-अलग नहीं 
कर सकते, या जिन के लिए बहुत अधिक पूँजी की आवश्यकता 
हाती है। ये कार्य सरकार के मुख्य कार्यों में से नहीं होते, गोण 
हाते हैं। जो व्यक्ति इन कार्यो से लाभ उठाता है वह उस का मुल्य 
अथांत्‌ महसूल या किराया भाड़ा आदि चुकाता है। ये कार्य देश-काल् के 
अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं । कुछ देशों में रेल, जहाज़, नहर, डाक, तार, 
आदि पर राज्य का अधिकार हाता है। रेत का प्रबंध कहीं तो सरकार 
स्व्रयं करती है और कहीं कंपनियों को नियत समय के लिए ठेका दे दिया 
जाता है । पीछे वे राज्य की हो जाती हैं । कंपनियाँ व्यापारिक ढग से 
काम चलाती हैं, अतः साधारणतया मितव्ययिता होती है, परंतु वे जनता 
के हित का ध्यान कम रखती हैं । यदि पूर्वोक्त व्यापारिक कार्यों से झुनाफ़ा 
होता हो, तो यह स्पष्ट ही है कि इन कार्यों के संचालन में जितना व्यय 
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होता है, उस की अपेक्षा प्रजा से घन अधिक वसूल किया जाता है ।-कुछ 
लोगों का मत है कि राज्य की यह आय भी कर सममकनी चाहिए, क्‍योंकि 
यह राज्य के कार्यों में ख़र्च होती है, यदि यह आय न हो, तो राज्य अन्य 
प्रकार के करों से प्रजा से आय प्राप्त करके अ्रपना कार्य चल्नाता । 

कुछ आदमी इंस आय को बहुत अच्छा समझते हैं, कारण कि यह 
उन लोगों से वसूत्र की जाती है जो इंसे देना सहन कर सकते हैं । परंतु 
यदि फ़जूल ग़र्ची होती हो या मुनाफ़ा अधिक रहता हो तो यह आय भी 
प्रजा के बहुत दुसझ्य हो जाती है, श्रोर इस से व्यापार आदि में बाघा 
हो सकती है | भारतवर्ष में रेलों ओर जह्ाज़ों की कंपनियाँ बहुत पक्तपात 
करतो हैं और यहाँ के कच्चे माल की निर्यात श्र विदेशी तेयार माल की 
आयात पर अ्रपेक्षाकृत कम महसूल ले कर उन्हें उत्तजित करती है, ओर 
भारतीय उद्योग-घंघों के लिए घातक होती हैं । 

डाक और तार की आ्रामदनी भी इसी प्रकार कौ है। डाक द्वारा बहुत 
से आदमी पुस्तक या अखबार आदि भी मेँगाते हैं, इस लिए इंस का 
शुल्क अधिक हाने पर शिक्षा ओर साहित्य में बाधक होता है । कुछ लोगों 
का कंद्दना है कि भारतवर्ष में काई ओर लिफ़ाफे का मुल्य अन्य देशों की 
अपेक्ता कम है, परंतु यहाँ के जन-साधारण की आर्थिक स्थिति का विचार 
कर लेने पर उक्त कथन अमपूर्ण सिद्ध हो जाता है । 

फ्रीस या शुल्क--यह न्याय, शिक्षा, रजिस्टरी करने या पेटट देने 
आदि कुछ विशेष कार्यो के लिए सरकार द्वारा श्रनिवाय रूप से लिया 
हुआ धन है। यह उसी व्यक्तिया व्यक्ति-समुह से लिया जाता है, जो 
उक्त किसी कार्य से लाभ उठाना चाहता है। इस का अनिवार्य रूप! 
समभने के क्षिण जानना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति को काई 
अदालती डिग्री सरकार से मान्य करानी है तो डसे किसी ऐसी 
अदालत में ही श्रपने मुक़दमे का फ़ेसला कराना होगा जा सरकार 
द्वारा स्थापित या अनुमोदित हो । इसी प्रकार किसी व्यक्ति की शिक्षा 
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संबंधी डिग्री सनद या डिप्लोमा सरकार तभी मान्य करती है, जब 
कि उस ने सरकारी या सरकार-संबद्ध संस्था में शिक्षा पाई हो, या 
परोक्षा दी हो । इस लिए शिक्षा-संबंधी योग्यता को सरकार से मान्य 
कराने के लिए अयक्त संस्थाओ्रों की फ़ीस या शुल्क देना अनिवार्य है। 
साधारणतया इस का परिमाण किए हुए कार्य की तुलना में कम रहता 
है। उदाहरण के लिए एक स्कूल के चत्ताने में जितना खर्च पड़ता है, उस 
स्कूल में पढ़नेवालों की फीस उस अ्रनुपात से कम ही रहती है। भारत- 
वर्ष में न्‍्याय-शुल्क ख़र्च की श्रपेक्षा कहीं अधिक है, इस से सरकार को 
काफ़ी श्राय होती है । 

करों के संबंध में आगे लिखा जायगा । उन में शओ्रोर फ्रीस में यह 
अंतर है कि कर उन कार्मो के वास्ते लिए जाते हैं, जिन का संबंध व्यक्ति 
विशेष से न हो, जो सब के लिए समान-रूप सं लाभदायक समझे जाते 
हों; इस के विपरीत, फ़ीस केवल उन व्यक्तियों से ली जाती है, जो फीस 
के उपलच्य में प्रत्यक्ष रूप से लाभ उठाते हैं । 

कर---आज कल राज्यों की अधिकांश आय करों द्वारा दी प्राप्त 
होती है। भिन्न-मिन्न लेखकों ने समय-समय पर “कर”! को परिभाषा 
प्ृथक्‌-पएथक्‌ की है। साधारणतया निम्नलिखित परिभाषा की जा सकती 
है---'कर, सावंजनिक अधिकारियों को सरकार के उन कारों के लिए 
वाध्य-रूप से दिया हुआ घन है, जो सावंजनिक हित के लिए किए जॉाँय, 
किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्ति-समूह के लाभ के लिए नहीं ।”? 

इस परिभाषा में निम्नलिखित बातें विचारणीय हैं--- 

१---सार्वजनिक अधिकारियों में कद्गीय, प्रांतीय एवं स्थानीय सब 
अधिकारी सम्मिलित हैं। अतः देहातों या क़रबों से स्थानीय कार्यो के 
लिए लिया हुआ घन भी कर है । 

२--जो धन लिया जाता है, वह सावंजनिक हित के लिए ख़च 
किए जाने के लिए है, किसी व्यक्ति-विशेष या जाति-विशेष अथवा 
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समाज-विशेष के स्वार्थ-साधन के लिए नहीं । राज्य को इस बात का 
ध्यान रखना चाहिए कि वह इस विषय में पत्षपाव से काम न ले ओर 
किसी विशेष समुदाय के लिए बहुत-सा घन न उड़ा दे । बहुधा स्वाधीन 
देशों में भी राज्य अपनी धनी या धर्माथिकारी ( पुराहित श्रादि ) प्रजा के 
प्रभाव में रहता है । फिर पराधीन देशों का ता कहना ही क्‍या, उन में 
ता राज्य का पदे-पदे शासक जाति स॑ प्रभावित हाना संभव है । 


निस्संदृह देश में ऐसे काम बहुत कम होते हैं जिन से उस के 
प्रत्येक व्यक्ति को लाभ हो; परंतु यदि किसी काय से अधिकांश जनता 
का हित हो और उस से लाभ उठान में शोपष जनता के लिए कोई बाघा 
न हा तो उस कास का सावंजनिक कह सकते हैं । इस के विपरीत, यदि 
किसी कार्य से बहुत थाड़े-स आदमियों का हित होता हो, शेष उस का 
उपयोग न कर सक, और उन के लिए राज्य ने वेसा कोई दूसरा कार्य 
भी नहीं करा रक्खा हो, ता इस कार का सार्वजनिक कहना जनता को धोखा 
देना है | हाँ, निधन रोगी ओर अंगद्दीन प्रजा को रक्षा का कार्य सार्वजनिक 
माना जाता है । 


कोई काय सावंजनिक है या नहीं, इस बात की ज्ञॉच करने का यह 
एक स्थूल नियम दिया गया है, परंतु कभी-कभो बड़ी जटिल समस्या 
उपस्थित हा जाती है । सुयोग्य न्यायाधीश ही श्रच्छी तरह निर्णय कर 
सकते हैं कि कौन-सा कार्य सावंजनिक है ओर कोन-सा नहीं, इस लिए 
यह निणंय करने का काम उन्हीं पर रहना चाहिए। भारतवर्ष में ओर 
तो ओर, ईसाई धर्म-संबंधी ( एकल्लेज़िएस्टिकल ) खर्च भी प्रति वे 
सावेजनिक माना जाता है ओर व्यवस्थापक-सभा उस पर अपना मत 
नहीं दे सकती । 

३-कर, अंततः व्यक्तियों या व्यक्ति-समूहों से ही लिए जाते हैं | 
भोजन, वस्त्र आदि के कर कहने को तो पदार्थों पर लगाए जाते हैं, परंत 
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इन के चुकानवाल होते हैं, व्यक्ति या व्यक्ति-समुह ही । 

४--बाध्य-रूप से? कहने स॑ अ्प्निप्राय यह है कि कर देन में व्यक्ति 
या व्यक्ति-समृह स्वतंत्र नहीं है । वे किसी निश्चित कर को देना चाह 
या न चाह, उन्हें वह देना ही पड़ेगा। जब राज्य प्रजा के यथेष्ट प्रति- 
निधियों द्वारा पूर्ण-रूप से नियंत्रित हा तो इस में विशेष अनोचित्य भी 
नहीं । परंतु जब कोई कर इस तरह का है, जिस देश के बहुत से आदमी 
पसंद नहीं करते, या जब कर से वसूल किया छुआ रुपया इस प्रकार व्यय 
होता है कि प्रजावर्ग के बहुत स आदमी उस के विरोधी हों, तो यह्द 
वाध्यता खटकती है । 

विदित हा कि आधुनिक काल में कर अ्रनिवार्य करने में मुल उद्दश्य 
यह है कि कर का भार सब पर समान रूप से पड़े । यदि किसी आदमी 
को इस से मुक्त कर दिया जाबे ता उस के हिस्स का कर-भार दूसरों पर 
पड़ेगा; इस लिए प्रत्येक समर्थ व्यक्ति से कर अनिवाय रूप में ही ल्ना 
न्‍्यायानुमादित है । 

६--घन! से यहां श्रभ्मिप्राय केवल प्राकृतिक या भोतिक पदार्थों से 
ही नहीं। अनिवार्य-रू्प से सेनिक सेवा या बेगार लेना अथवा शअ्रन्य 
कार्य करना भी पहले चिरकाल तक कर का ही एक स्वरूप माना गया 
है। अब भी युद्ध-काल में सेनिक-सेवा लिया जाना न्‍्याय-विरुद्ध नहीं 
समझा जाता । हाँ, साधारण परिस्थिति में भी श्रनेक स्थानों में जो बेगार 
ल्ली जाती है, वह सवेधा अनुचित श्रोर न्‍्याय-विरुद्ध है। 

विशेष वक्तव्य--स्मरण रहे कि 'कर! प्रजा से वसूल किए जाते 
हैं, ओर प्रजा के लिए वसूल किए जाते हैं | श्रतः प्रजा को वह जानने का 
अधिकार है कि करों के रूप में जो धन राज्य संग्रह करता है, वह किन- 
किन कार्यों में व्यय किया जाता है । 

राज्य-कर का आधार संपत्ति पर लोगों का व्यक्तिगत अधिकार होना 
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है। यदि समस्त पदार्थों" पर राज्य का ही स्वामित्व हो, तो व्यक्तिगत आय 
न हो, फिर करों की भी ज़रूरत न रहे; कारण उस दशा में सब आय 
सरकार की द्वोगी, वही सब प्रकार का ख़्चे भी करेगी । उसी में उन 
कार्यो के लिए किया हुआ ख़र्च भी था जायगा, जिन के लिए वह कर 


लेतो है । 


राज्य की आय के साधनों संबंधी प्रारंभिक बातों का वर्णंन कर 
चुकने पर, अब अगले परिच्छेद में इस विपय पर विचार किया जायगा कि 
कर निर्धारित करने के नियम क्या हैं, ओर उन का किस प्रकार श्रथवा 
कहां तक पालन होता है । आय के अन्य साधनों के विषय स्पष्ट ही हैं, 
उन के संबंध में विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं । 


नवां परिच्छेद 
कर-संबंधी 'सिद्धांत 


प्रकृधन--हम पहले कह आए हैं कि चिरकाल से राजा लोग 
अपनी प्रजा से कर लेते रहे हैं। देश की भिन्न-भिन्न परिस्थिति के अनुसार 
कर-संबंधी नीति बदलती रही है। आधुनिक श्रथंशास्तर-वेत्ताओं ने इस 
विषय का विशेष विचार अठारहवीं शताब्दी के अंत में किया है। 


आडम स्मिथ के नियम--कर जगाने के संबंध में श्रर्थशास्र के 
प्रववेक मि० आडम स्मिथ के चार नियम प्रसिद्ध हैं। यद्यपि इन की 
व्याख्या में बहुत विद्वानों का भिन्न-भिन्न तक होता है और उन्हें पूर्णतः 
पालन करना कठिन है, तथापि इन के समुचित विवेचन से राजा और 
प्रजा दोनों का लाभ है, कर-दाताओं पर न्यूनतम भार पड़ता है और 
राज्य को अधिकतम आय ग्राप्त हो जाती है। अतः पहले इन नियमों 
को जान लेना उपयोगी होगा । 

पहला नियम; समानता --“ प्रत्येक राज्य के आदुमियों को राज्य 
की सहायता के त्विए यथा-संभव अपनी-अपनी सामर्थ्य के अनुपात में 
कर देना चाहिए, अ्रर्थात्‌ उस आय के श्रनुपात में कर देना चाहिए जो 
राज्य-संरक्षण में उन में से प्रत्येक को प्राप्त है ।” 


उपयुक्त नियम का आशय यहद्द है कि कर इस प्रकार निर्धारित किए 
जाय कि प्रत्येछ कर-दाता को समान स्वार्थ-त्याग करना पड़े । भिन्न-भिन्न 
आदमियों को कर देने में जो कष्ट अनुभव द्वोता है, उस की ठीक-ठीक 
माप बहुत कठिन है; इस लिए कर को इस प्रकार ठहदराना कि सब को 
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समान कष्ट हो, बहुत कठिन है। संसार में अपवाद तो प्रायः हर एक 
बात में मिल जाते हैं, तथापि अधिकांश श्रादमियों के संबंध में यह कद्दा 
जा सकता है कि केवल जीवनापयोगी पदुर्थो' के प्राप्त करने के ही योग्य 
आय रखनेवाले को कुछ त्याग करने में बहुत कष्ट होता है, ओर उस से 
ग्रधिक श्रायवाले श्रादमी को उतना ही त्याग करने में अ्रपेत्ताकृत कम 
छष्ट होता है। उदाहरणाथ दा परिवारों में पाँच-पाँच आदमी हैं उन में से 
एक परिवार की वार्षिक आय दो हज़ार रुपए है (जां उस के जीवन-निर्वाह 
के लिए आवश्यक समझी जाती है) ओर दूसरे परिवार की, इस से अधिक, 
वष्टांतवत्‌ चार हज़ार रुपए है। यदि दोनों परिवारों को कर-स्वरूप 
३०।३० रुपए राज्य-कोप में देन पढ़ तो कर की मात्रा प्रकट में बराबर 
दीखन पर भी पहल्ले को कर-भार बहुत अधिक मालूम होगा। अच्छा, 
यदि दो हज़ार रुपएु की आय वाले पर तीस रुपया ओर चार हज़ार रुपए 
की आय वाले पर साठ रुपया कर रहे, तो क्या दोनों को कर-भार समान 
प्रतीत होगा ? संभवतः चार हज़ार रुपए की आयवाले परिवार को साठ 
रुपया देना इतना न अखरे, जितना दो इज़ार रुपए की शआयवाले परिवार 
को तीस रुपया देना अखरता है; क्‍यों कि चार हज़ार रुपए की आयवाला 
ग्रपनी विज्लासिता की एकाघ सामग्री के उपभोग का स्थाग करके श्रपना 
कर चुका सकता है; इस के विपरीत, दो इज़ार वाले को अपनी जीवन- 
निर्वाह को आवश्यकताओं में कमी करनी पड़ती है । 

इस विचार से कर बढछ्धमान होना चाहिए; भ्रर्थात्‌ कर-दाता की 
आ्राय जितनी श्रधिक हो, उस पर कर उतनी दी अधिक ऊंची दर से लगे । 
यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक ही कर वर्द्धमान हो, विविध प्रकार के सब 
करों को मित्ता कर दिसाब लगाने में ही इस नियम का व्यवहार किया 
जा सकता है । बहुत से उदाइरणों में ग़रोब ल्लोगों पर जीवनोपयोगी 
पदार्थों" का कर तो श्रमोर ल्लोगों के समान ही पढ़ता है, परंतु अमीरों पर 
विज्ञासिता के पदार्थो' का कर ज़्यादा द्वोने से, उन से त्षिए हुए कुल्न करों 
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का योग ऊँची दर से वसूल किया हुआ सिद्ध होता है । 


मि० आइम स्मिथ ने इस नियम में कहा है कि आदमियों को अपनी 
उस आय के अनुपात में कर देना चाहिए, जो राज्य-संरक्षण में उन्हें 
प्रथक्‌-प्रथक्‌ प्राप्त है । इस से यह ध्वनि निकलती है कि आदंमि्यों को 
राज्य से जितना लाभ पहुँचता है, उस के बदले में उसी अनुपात से उन्हें 
राज्य को कर देना चाहिए । इस विषय में बहुत वाद-विवाद हुआ है। 
सि० वाकर का कथन हे कि राज्य-संरक्षण से अ्रधिकतर लाभ ता दुबंल 
ओर रोगी भ्रादि पाते हैं और ये ल्लोग राज्य-संरक्षण के अ्रनुपात स कर 
देने में स्वंथा भ्रसमर्थ हैं। साथ ही यह हिसाब लगाना भी ता बहुत 
कठिन है कि मिन्न-मिन्न व्यक्तियों की जान श्रौर मात्र का राज्य द्वारा 
कितना संरक्षण होता है। इस प्रकार इस नियम के इस अंश के अनुसार 
व्यवहार होना दुस्साध्य है । 


अब तनिक यह विचार कर कि कर की मात्रा कर-दाता की श्राय के 
श्रनुपात से हाने की बात भारतवर्ष में कहाँ तक चरितार्थ होती है। यह 
सर्व-विदित हैं कि भारतीय किसान पर भू-कर का भार इतना अधिक होता 
है कि बेचारे के पास अपने जीवन-निर्वाह के लिए भी खाने-पहिनने की 
सामग्री नहीं बचती, उसे श्रपनी आयु-पर्यत ऋण-ग्रस्त रहना होता है, 
तथा अपन उत्तराधिद्ारियों के लिए अधिकाथिक ऋण को विरासत्त में 
छोड़ना पड़ता है । 


किसानों से दूसरे दर्जे पर, अधिक कर-भार नगर में रहने वाले निर्धन 
व्यक्तियों पर रहता है, इन्हें नमक आदि अपनी जीवन-निर्वाह की वस्तुओं 
पर कर देना पड़ता है, इस से ये प्राय; उक्त वस्तुओं को यथष्ट मान्ना में 
प्राप्त ही नहीं कर पाते । 


सब से कम कर-भार होता है ज़मीदारों शोर ताल्लुकेदारों आदि उन 
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घनी या माध्यमिक शेणी के व्यक्तियों पर जो किसानों द्वारा उसपत्न कृषि- 
आय को प्रायः बिना कुछु भी श्रम किए प्राप्त करते रहते हैं । 


इन से दूसरे दर्जे पर, कम कर-भार मध्य श्रेणो के रोर-क्ृपकों 
अर्थात्‌ साहुकार या महाजनों पर है, जो देद्वातों में रहते हैं । 


इस प्रकार भारतवर्ष की कर-प्रणाली पूर्वोक्त समानता के सिद्धांत 
के विचार से बहुत दूपित है । इस में आमूल्ल परिवर्तन करने की आवश्यक- 
ता है । भू-कर को काफ़ी घटाने, या उस की जगह भुमि की आमदनी से 
भी अन्य आय की भाँति आय-कर तने, नमक-कर को बिल्कुल हटाने, 
साहुकारों की बड़ी श्राय पर विशेष कर लगाए जाने शआ्रादि अनेक बातों 
की ज़रूरत है । 


दूसरा नियम; स्पष्टता ओर निश्चितता--“किसी व्यक्ति को 
जो कर देना पड़े वह निश्चित हा, अंधाघुंध न हो। कर देने वाले तथा 
अन्य आदुमियों को कर दुने का समय ओर कर की मात्रा स्पष्ट-रूप से 
मालूम होनी चाहिए ।?? 


यह नियम समभना आसान ही है। कर देने का समय और कर 
को मात्रा, कर वसूल करनवाल की इच्छानुसार बदुल जाना उचित नहीं 
है । यदि कर की मात्रा स्पप्ट ओर निश्चित न रहेगी तो अधिकारी कुछ 
अधिक कर वसूल करके स्वयं खा सकता है। पुनः यदि कर देने का 
समय पहले से मालूम न हो तो कर-दाता अपने कर की रक्र्म समय 
पर तैयार न रख सकेगा ओर अधिकारियों का समय वृथा नष्ट होगा । 


हस स्पष्टता-संबंधी नियम के श्रजुसार प्रत्येक कर प्रत्यक्ष होना 
चाहिए । परोक्ष कर कोई रहे ही नहीं । प्रत्यक्ष और परोक्ष करों का विवेचन 
अगक्े परिच्छेद में किया ज़ायगा। परंतु आज-कल प्रत्येक राज्य 
कुछ न कुछ परोक्त कर लेता ह्वी है। इंगलेंड में तगभग ९० फ्री सदी 
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कर परोक्ष होता है, भारत में तो ओर भी श्रधिक । इस नियम का यह 
भी आशय है कि राज्य, प्रजा स॑ किसी प्रकार का उपहार या भेंट आदि 
न लं, क्यों कि वह परोक्ष कर में गिना जायगा । 

तीसरा नियम; सुविधा--''प्रत्येक कर ऐसे समय में ओर एसी 
विधि से वसूल किया जाना चाहिए कि कर दनंवालों का अधिकतम 
सुविधा हो ।?? 

इसी नियम के अनुसार बहुथा पदार्था" की थोक जिंसों पर हो कर 
लगाया जाता है, फुटऋर जिंसों पर नहीं, क्योंकि इस से उस के एकत्र 
करने में बहुत असुविधा होती है । 


यद्यपि अंततः प्रत्येक पदार्थ पर लगाया हुआ कर उस पदार्थ के 
उपभोक्ता पर पड़ता है, तथापि यदि कर उपभोक्ता से लिया जाय तो एक तो 
वह फुटकर-रूप में वसूल करना बहुत कठिन होगा; दूसरे संभव है, कर 
का प्रत्यक्ष अ्रनुभव कर के कुछ उपभोक्ता उस पदार्थ को ख़रीद ही 
नहीं । इस लिए पदार्थो' पर लगाया हुआ कर उपभोक्ताओं सेन 
लिया जाकर थोक दूकानदारों ( बेचन वालों ) से वसूल कर लिया 
जाता है । 

प्रत्येक कार्य किसी ख़ास समय में ही बड़ी सुविधा से हो सकता है । 
ख़ास समय पर ही कर देने में बहुत सुविधा होती है । किसानों को लगान 
देने की सुविधा उस समय होती है जब उन की फ़सल तेयार हो कर उपज 
संग्रह कर ली जाय । 

चौथा नियम; मितव्ययिता--“श्रत्येक कर इस प्रकार लगाया 
जाना चाहिए कि राज्य-कोष में आ्राने वाली रकम से ऊपर कर-दाताशं के 
पास से न्‍्यून से न्‍्यून धन लिया जावे ।” 


इस का आ्राशय यद्द है कि प्रजा से वसूत्र की हुई कर की आमदनी 
का अधिक से अधिक भाग सरकारी ख़ज़ाने में जमा हो जाय; अर्थात्‌ 
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कर वसूल करने का ख़्चे कम से कम हो, बहुत अधिक अधिकारियों को 
केवल इसी काम के लिए न रखना पड़े । 


इंगलेंड में कर वसूल करने का ख़र्च कुल आय का केवल तीन फ़ी 
सदी से अ्रविक नहीं होता । परंतु भारतवर्ष में यह पाँच फ़ी सदी स॑ भी 
अधिक हो जाता है । इस के दा कारण हैँ :--( क ) यहाँ बहुत से 
आदमियों से थोड़ा-थोड़ा कर वसूल करना होता है, जब कि इंगलेंड भ्रादि 
अन्य द्शों में थाड़े से आदमियों से बहुत अधिक कर वसूल हा जाता है । 
(ख ) यहाँ कर वसूल करनंवाल उच्च अधिकारियों का वेतन बहुत 
अधिक है । इस बात की बड़ी ग्रावश्यकता है कि उच्च प्दों पर भारत- 
वासियों की नियुक्ति हो ओर वेतन का परिमाण साधारण हो । इस से इस 
मितव्ययिता के नियम का सम्यक्‌ पालन हो सकता है । 


पूर्वोक्त नियम के अंतर्गत यह बात भी आ जाती है कि कर प्रायः 
देश के कच्चे पदार्थो' पर न लगाया जा कर बिक्री के लिए तैयार किए 
हुए मात् पर ही लगना चाहिए। उदाहरण के ल्लिए, कर रूई पर न लगा 
कर उस के बने हुए कपड़े आदि पर लगाना अ्रच्छा होगा । कपड़ा बनने 
तक रूई कई सोदागरों के हाथों से गुज़रती है। यदि रूईं पर कर लगा 
तो कर-दाताओ्रों को तो बहुत हानि होगी और सरकारी कोप में रुपया 
कम पहुँचेगा । कल्पना करो कि “क” ने रूई पर १००० रू० कर दिया 
तो जब वह इसे “ख”! को बेचेगा तो अपनी रूईं पर लगी हुईं रक़म ओर 
उस का मुनाफ़ा लन के अतिरिक्त यह १००० रुपए की रकम औ्रौर इस का 
सूद भी लेगा । यदि सूद की दर दस फ्री सदी हुईं तो वह “ख” से सूद- 
सद्दित १३०० रु० ओर लेगा, इसी प्रकार “ख” अपन ग्राहक “ग” से 
१२१० रु० ओर लगा । इस तरह असली कर की रक़म पर चक्रवृद्धि 
व्याज ( सूद पर सूद ) लगता रहगा । संभव है, अंतिम ग्राहक को २००० 
रू० के क्गभग ओर देने पडें, जब कि सरकारी ख़ज़ाने में केवल एक 


कर-संबंधी सिद्धांत ८३ 


हज़ार रुपए ही पहुँचे हैं | इसे बचाने का उपाय यद्दी है कि कच्चे पदार्थों" पर 
कर न लगाए जाने का नियम हो, ओर कर केवल तैयार मात्र पर ही 
लगाया जाव । 

स्मरण रहे यह बात हम न देश के आंतरिक व्यापार के संबंध में ही 
कही हैं । निर्यात के कच्चे पदार्था" पर कर लगाया जाना बहुत लाभकारी 
हाता है, उस से देश के उद्याग-घंधों को उत्तजना मिलती है । 


कुछ अन्य नियम--मि० आइडम स्मिथ के नियर्मों वा वर्णन हो 
चुका । इन के अतिरिक्त कुछ श्रन्य विचारनीय नियम ये हैं : -- 


१--करों की संख्या अधिक हाने से उन का भार अ्रपक्षाकृत कम 
मालूम पड़ता है, यदि अधिक आय प्राप्त करनी हो तो करों की संख्या 
बढ़ाना उत्तम होगा । तथापि बहुत छोटे-छाटे करों का लगाया जाना 
उचित नहीं, डन के वसूल करने में ख़र्च ओर परिश्रम बढ़ेगा । किसी 
एक कर का भार भी इतना थ्रधिक न हो कि वह श्रसह्य हो चले । 


२--कर निर्धारित करने का रूब से अच्छा ढंग वह है जो यथेष्ट 
ल्लोचदार हो, जा देश की सुख-सम्दद्धि को बृद्धि के साथ करों से हाने 
वाली आय को बढ़ा दे ओर उस के कम होने के साथ इसे घटा दे। 
कर सदैव देश-काल की परिस्थिति के शनुसार घटते-बढ़ते ओर बदलते 
रहने चाहिए । 

उत्तम कर--जिस कर से बचा नहीं जा सकता, जो दूसरे पर डाला 
नहीं जा सकता, जो सामर्थ्य के श्रनुसार वसूल किया जाता है, जिसे 
देने में सुभीता हो, वह कर कर-दाता की दृष्टि से उत्तम समझा 
जाता है । 

जिस कर का उद्योग-धघर्चों पर अनुचित दबाव नहीं पड़ता, जिस 
में किसी उद्योग-घंधे का पक्तपात नद्टीं होता, जिस से धन-वितरण की 
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समस्या बढ़ने के स्थान में घटे, जिस की रक्तम ख़र्च करने से सामूहिक 
ज्ञाभ उस दशा की श्रपेक्ञा अधिक हो जब कि वह प्रथक्‌ ख़चे किया 
जाय, ऐसा कर समाज की दृष्टि से उत्तम होता है । 

राज्य की दृष्टि सं जो कर परिमाण में सुनिश्चित हा जिस के 
वसूल करने में मितव्ययिता में हो, जिस के लगने का समय निश्चित 
हा, ओर जिस से आय होती हो. एसा कर उत्तम होता है । 


कि बक 
दसवाँ परिच्छेद 
>+ रे 
करों के भेद 
पिछल परिच्छेद में कर-संबंधी सिद्धांतों का विवेचन हो चुका है। 
ग्रत्र हम करों के भद आदि कुछ अन्य आवश्यक बातों पर विचार 
करते हैं । 
एकाकी कर (सिंगल टेक्स)--आजकल साधारण ग्रादमी भी 
यह जानते हैं कि कर कई प्रकार के होते हैं, ओर एक ही कर से काम 
नहों चक्न सकता। तथापि समय-समय पर कुछ महाशय एकाकी कर के 
पक्त में रह हैं । इस में कई दोप हैं। इस से होनेवाली आय सुगमता- 
पूवेक नहीं बढ़ाई जा सकती । जिस श्रणी के पदाथों या जिस 
प्रकार की आय पर यह कर लगाया जाय, यदि उस से यथेष्ट घन- 
संग्रह न हो तो किसी दूसरी जगह से उस की पूत्ति करन की सुविधा 
नहीं होती । इस प्रणाली से उद्योग-घंधरों की उन्नति के लिए. या मादक 
पदार्था"' का व्यवहार कम करने के लिए विविध प्रकार के कर 
नहीं लगाए जा सकते। दरिद्र ओर सम॒द्ध जनता से एकाकी कर 
उच्ित मात्रा में वसूल नहीं किया जा सकता । श्रस्तु, यह प्रणाली 
व्यवहार में लाना अत्यंत अ्रसुविधा-जनक है । 
आधुनिक राजस्व-नीति में यह विचार रकक्‍्खा जाता है कि करों से 
राज्य को आमदनी तो यथेष्ट हो जावे, परंतु कर देन वाल्लों को करों 
का भार यथा-संभव कम प्रतीत हों । इस विचार से दो प्रकार के कर 
लगाए जाते हैं, (१ ) प्रत्यक्ष (डाइरेक्) कर ओर (२) पररोक्ष 
(इनडाइरेक्ट) कर । 
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प्रत्यत्ष कर--वह कर प्रत्यक्ष कर कहा जाता है, जो उसी आदमी 
से लिया जाता है, जिस पर उस का बोर डालना अ्रभीष्ट हो। यह 
कर देते समय कर-दाता यह भत्नी भाँति जान लेता है कि उस ने अपनी 
धग्राय में से इंतना रुपया इस रूप में सरकारी कोप में दिया, अथवा 
आय के अमुक अनुपात में सरकार को सहायता पहुँचाई। उदाहरण के 
लिए ज़मीन का ज्गान, आय-कर तथा जायदाद या पूजी पर कर प्रत्यक्ष 
कर हैं । 

मालगुज़ारी--यह कर सब करों से प्राचीन है। राज्य की ग्राय 
का पहले यही प्रधान साधन था । व्यवसाय-हीन देशों में अ्रब॒ भी इस 
का बड़ा महत्व है | कहीं-कहीं तो कर की मात्रा ज़मीन की उपज के 
एक निश्चित अनुपात से ली जाती हैं और कहीं-कहीं वह भूमि के 
क्षेत्रफल के हिसाब से लगाई जाती है । इन में पहल्ली प्रकार का आ्राय भूमि 
की उपज के अनुसार घटाई-बढ़ाई जा सकती है, दूसरी नहीं । कभी- 
कभी ऐसा भी किया जाता है कि भिन्न-भिन्न प्रकार की कऋ़सलवाली 
भूमि पर, क्षेत्रफल के श्नुपात से कर की दर अल्ग-अल्लग निश्चित 
कर दी जाती हैं । ज़मीन पर लगाया हुआ कर उस के माल्षिक पर ही 
पढ़ता है, वद्द इसे किसी ओर पर नहीं डाल सकता । इंस कर के कारण 
वह अपनी भूमि से उत्पन्न श्रन्न ग्रादि पदार्थ का मुल्य नहीं बढ़ा सकता, 
क्योंकि यह चीज़ों तो बाज़ार भाव से बिकगी ।! 





९ पदार्था' का भाव अंततः: ऐसी निकृष्ट मूमि के उत्पादन-व्यय 
के श्रनुसार निश्चित होता है, जिस में खेती करने से खर्च श्रौर मज़दूरी 
आदि ही निकल्षती है, ओर कुछ मुनाफ़ा नहीं रहता। उक्त उत्पादन-व्यय 
बाज़ार भाव से कम नहीं होगा, क्योंकि यदि एसा हो तो उस से भी 
खराब भूमि में खेती होने लगे। उत्पादन-व्यय बाज़ार भाव से श्रधिक 
भी नहीं रह सकता, क्योंकि नुक्सान उठा कर चिरक्ाज्ञ कोन खेती करेगा ? 


करों के भेद ८७ 
शराय-कर--यह कर विशेषतया मुनाफ़े या वेतन पर ल्वगता है । 
मुनाफ़ की ग्राय पर कर लगाने में बड़ी असुविधा यह होती है कि यह 
आय निश्चित नहीं होती । इस लिए इस कर की रक़््म बद॒ल्लतो रहनी 
चाहिए, परंतु यह है कठिन । अतः बहुधा ऐसा हो जाता है कि किप्लो 
पर तो यह कर आवश्यकता से अधिक लग जाता है ओर किसी पर 
कम । यह कर, कर-दाता पर ही पड़ता है, परंतु इस कर के कारण 
पूजी को वृद्धि म॑ बाधा होती है ओर इस बात का असर मज़दूरी पर 
पड़ता है । ह 
मज़दूरी पर लगा हुआ कर मज़दूरों को देना होता है, परंतु कभी- 
कभी वे इस कर के लगाने से अपनी मजदूरी बढ़वा कर अंततः इस 
अपने मालिकों पर डाल सकते हैं । इस दुशा में उस का प्रभाव मुनाफ़ 
पर पड़ेगा । 


थोड़ी-थोड़ी मज़दूरी पानवाल्नों पर कर लगाने स उसे वघूल करने 
में बड़ी असुविधा होती है। प्रायः यह सिद्धांत माना जाता है कि जितनी 
आमदनी जीविका-निर्वाह के ल्षिए आवश्यक समझी जाय, उस पर कर 
न लगाया जाय । ब्रिटिश भारत में श्रब दो हजार रुपए से कम वापिक 
आय पर कर नहीं लगाया जाता । हाँ, इतनी या इस से आधिक आय 
होने पर पूरी आय पर कर लगता है, यह नहीं कि जितनी इस से श्रधिक 
हो उसी पर लगे । अ्रस्तु, इस प्रकार साघारण मजदूरी ( वेतन ) पाने 
वालों पर यह कर लगने का प्रसंग नहीं आता, किंतु उन्हें खान-पहिनने 
के बहुत से पदार्थो" पर विविध कर देने पड़ते हैं । 


पहले यह बता चुके हैं कि सब करों की कुल मांग्रा वह मान होनी 
चाहिए, प्र्थात्‌ किसो आदमी की आमदनी ज्यों-ज्यों बढ़ती जाय, उस पर 
कर की कुल मात्रा का अ्रनुपात भी बढ़ता जाय । एथक-प्रथक्‌ कर को 
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दृष्टि स यह बात सब से अधिक आय-कर के संबंध में निभाई जाती है । 


जायदाद ओर पूजी पर कर--यह कर लगाना बहुधा बहु 
कठिन होता है । स्थिर जायदाद के मूल्य का श्रनुमान करने में तो विशेष 
असुविधा नहीं होती, परंतु अस्थिर को मालियत का अनुमान करना 
दुस्तर है । लोग छुल-कपट से इस के कर से बचने के लिए इसे छिपा 
लेते हैं । इस लिए भूमि और मकान के अतिरिक्त यह कर मुत्यु-कर या 
विरासत कर के स्वरूप में ही लगाया जाता हैं। जब किसी आदमी की 
जायदाद उस के मरने पर उस के उत्तराधिकारी का मिलती है श्र उस 
पर कर लगाया जाता है, ता उस को मझूत्यु-कर ( डथ ड्यूटी ) 
या विरासत-कर ( सक्सेशन ड्यूटी ) कहते हैं। यह प्रायः बहुत 
हल्का ओर क्रमशः चढ्ध मान रक्खा जाता है। यद्द उन आदमियों पर पड़ता 
है, जा उस जायदाद के उत्पादक नहीं हैं, जिस पर कर लगाया जाता है, 
इस लिए यह उन्हें बहुत श्रखरता नह्वीं। यह कर जिस किसी पर लगाया 
जाता है, प्रायः उसी को देना हाता है, वह इस हटा कर किसी ओर पर 
नहीं लगा सकता । परंतु जब यह कर किसी ऐसी जायदाद या पूंजी पर 
लगे, जो उधार दी जा सके तो यह बहुधा ऋण लने वालों पर पड़ता है । 


यदि पूंजी पर भारी कर लगा दिया जाय तो लोगों में संचय के प्रति 
निरुत्साह, श्रथवा अ्रपनी संचित पूँजी को विदेशों में लगाने का अ्रनुराग 
हो सकता है। इस से देश में पूँजी की कमी होकर उद्योग चंघों को 
धक्का पह चेगा । 

परोक्ष कर--परोक्ष कर उस कर को कहा जाता है, जिस को उसे 
चुकाने वाले औरों पर डाल देते हैं । व्यापारी आयात और निर्यात पर जो 
महसूल देते हैं, उसे माल बेचने के समय वह अपने ग्राहकों से वसूल कर 
लेते हैं । व्यवद्दारोपयोगी चीज़ें, कपड़े, नमक, शराब, अफीम श्रादि के 
कर सभी परोक्ष कर हैं। ये कर देते समय ज्लोगों को प्रत्यक्ष कष्ट नहीं 
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होता । परंतु सरकार को इन के व्यापार-व्यवसाय के लिए तरह-तरह के 
नियम बनाने पड़ते हैं: यथा, फ्रिस रास्ते स व्यापार का साल ज्ञाना चाहिए 
क्रिस जतवह उल बेंबता चाहिए, क्रिस रीति से व्यापार होना चाहिए, किस 
चीज को कौद व्यक्ति बनाए, अथवा दिस स्थान पर ओर कितनी मात्रा में 
बनाए, इत्यादि । 

थ्रायात-नियात कर --आयात-निर्यात के पदार्थों के दो भेद होते 

-सीवनाययोगी, और विज्ञासिता के । इस प्रद्चार ग्रायात-निर्यात कर 
दो प्रकार के होते हैँ :-- 

( के ) जीवनापयायी पदाथ।' पर कर । 

( ख। विज्ञासिता के पदार्थों पर कर । 

जीवनादयोगी पदार्थों" पर गाए हुएु कर उपद्याफाथं। पर पड़ते हं। 
दरिद्र से दरिद्र आदमी भी इत करें से बच नहीं सकता । इस ज़िए बढुत 
थशाखत्र-चत्ताओं की राय 8 कि यथा-संभव यह कर न लगाए जाबव । 
इन से पदार्थों का मूल्य चढ़ जाता हे ओर निर्धनों का कष्ट बढ़ जाता है। 


$ 


हि हि! 


विल्वासिता के पदार्थों" पर लगे हुए फरा में यह बात नहीं होती । 
इन पदार्था' के खुरीदन वाले प्रायः श्रमीर लोग हाते हैं, जा कर को 
सुगमता-पूर्वक सहन कर सकते हैं । कभी-कभी ऐसा भा होता है कि जब 
इन पदार्थों" पर कर अ्रधिक बढ़ जाते हैँ ता मध्यस श्री के आदमी इन 
का उपभोग कम कर देते हैं । इससे इन पदार्था' फी उत्पत्ति कम्त हो जाती 
| ये कर कुछ अंश में उपभोक्ताओं पर, ओर कुछ अंश में उत्पादर्कों पर 
पड़ते हैं । 
आयात-निर्यात कर जगाने के दो डद्ृश्य हो सकते हैं, ( ।) कर 
का भार विदेशियों पर पढ़े, ग्रोर ( २ ) विदेशी साल की आयात घटाकर 
स्वदेशी उद्योग धंधों की उन्नति की जाय । इस दूसरे उद्दश्य का ध्यान में 
रख कर जो कर निर्धारित किए जाते हैं, वे संरक्षक कर कहलाते हैं; ऐसे 
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व्यापार को संरक्षित व्यापार, ओर ऐसी व्यापार नीति को संरक्षण नीति 
कहते हैं । इस के विपरीत जब विदेशी व्यापार पर कर लगाने से केवल 
आय प्राप्त करना ही अभीष्ट हा ( विदेशी आयात का कम करना नहीं ), 
उस व्यापार को मुक्तद्वार व्यापार कहते हें । 


आयात मात्र में केवल उन्हीं तेयार पदार्थो' पर कर लगाना विशेष 
लाभकारी हा सकता है जिन के बनाने के साधन अपन यहाँ मोजूद हों, 
ओर जिन के तैयार करन में अभी नहीं, ता कुछ समय पीछे, लाभ होने 
की संभावना अवश्य हो । इस कर का भार साधारणतया श्रपने ही देश 
पर पड़ता है. तथापि यदि विदेशी मात्त जीवनोपयोगी नहीं है, ओर 
स्वदृश के कुछ श्रच्छी संख्या के आदमी उस के बिना निर्वाह कर सकते 
हैं, ता कर लगाने से जब वह माल मेहगा होगा, तो उस की मांग एवं 
आयात कम हो जायगी । एसी दशा में आयात माल पर लगे हुए कर 
का प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा । उदाइरणवत्‌ भारतवर्ष में बहुत स्रा विदेशी 
माल ऐसा द्वी आ्राता है जिस के बिना यहाँ आदुमियों को अपने जीवन- 
निर्वाह में विशेष असुविधा नहीं होती, या जो यहां तैयार किया जा सकता 
है। ऐसे विदेशी माल पर-सूत रुई के कपड़े, शकर, लोहे फ़ौल्ञाद के 
सामान की आयात पर--भारी कर लगाना चाहिए जिससे वह यहाँ तेयार 
किए हुए वेसे सामान से मेंहगा पड़े, और इस देश में स्वदेशी को उत्तजना 
मिल्रे । 

निर्यात कर विदेशियों पर पड़ते हैं। ये कर उन्हीं वस्तुओं पर 
सफलता-पूवक ल्वगाएु जा सकते हैं, जिन की बाहर वाल्नों को अ्रत्यंत 
आवश्यकता हा । जित्र वस्तुओं की बाहर वार्तों का शअ्रत्यंत आवश्यकता 
नहीं हाती, उन पर ऋर लगने से विदेशी मांग घट जायगी श्र कर का 
प्रभाव निर्यात करने बाल देश पर भी पड़ेगा । भारतयप के रुई ओर छूट 
शआ्रादि कच्चे पदार्थों की, इगल्ंड के फारख़ाने वालों को अत्यंत आवश्यकता 
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रहती है और इन पदार्थों की निर्यात पर कर सफलता-पूर्वक. लगाया जा 
सकता है । 


द्शी सात पर कर--जा देश सुक्त- व्यापार नीति का अचलंबन 
करता है, थ्रर्थात्‌ विदेशों कों जान वाल या वहाँ स गाने वाले माल पर 
किसी प्रकार की रुकावट नहीं डालता, वह जब गाय के वास्ते किसी 
विदेशी माल पर कर लगाता हैं ता अपन यहों की भी उस प्रकार की वस्तु 
पर कर लगाता है। इस संबंध में भारतवपं की बात का उल्लेख आगे, 
पराक्ष करों की आय के प्रसंग में, किया जायगा। कुछ देशों में 
अपन आंतरिक व्यापार के पदार्थों" में स केवल विल्लासिता के पदाथां' पर 
ही कर लगाया जाता है, जिस से उस कर का भार अमीरों पर ही पड़े । 
बहुधा नेतिक लच्य भी रक्‍खा जाता है, और उन मादक अथवा अन्य 
पदार्था पर कर लगाया जाता हैं, जा जनता के स्वास्थ या आचार व्यवहार 


फल 


में बाधक हों । 

प्रत्यक्ष करों से ज्ञाभ हानि-पप्रत्यक्ष करों के मुख्य ल्ञाभ ये हैं-- 

१--इन से प्रत्थयक आदमी को ढठीक-ढठीक मालूम हा जाता है दि; 
उस राज्य को क्या देना है । 

२--इन्ह वसूल करने में परोक्ष कर को अ्रपेत्षा अधिक सुगमता 
तथा मितव्ययिता होती है । 

इन करों से मुख्य हानियाँ निम्नलिखित हैं-- 

( क ) कर दाता को ये कर बुरे लगते हैं । 

(ख ) साथारणतः सब आदमियों पर, ओर विशेषतया ग़रीब्रों पर, 
प्रत्यक्ष कर लगाना कठिन होता है । 

(ग ) इन करों से होने वाली आय को घटाने-बढ़ाने को बहुत 
गुंजाइश नहीं होती । 
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( घ ) यदि ये कर बहुत भारी हों तो इन से लोगों के, बचत करने 
में, निरुत्साहित होन की संभावना हाती है। 

पर।चक्ञ करों से ल्ञाभ हानि--परोक्ष करों के मुख्य त्लाभ थे हैं -- 

१-+कर दाता को ये कर बहुत कस अखरते हैं; जब तक कि ये बहुत 
ज़्यादा न हों। उसे इन का भार मालूस नदीं झोता । 

२>हर एक झादसी पर इस की सामथ्य के असुरार कर लगाए 
जा सकते हं । 

३>परोत् कर ऐस समय पर लिए जाते है, जा कर-दाताओं को 
सुविधाजनक हैं। । 

४-इईन से होन वाल्लो आय का घटान-बढ़ाने की विशेष गुंजाइश 
होती है, ओर समृद्धि-काल सें, जब कि जनता की विविध पदार्थों की मांग 
बढ़ती है, यह आय स्वयमेव बढ़ जाती है। 

इन करें| स सुख्य हानियाँ निश्नलिखित हैँ-- 

( के ) परोक्ष करों को वसूल करने में छठिनाई और ख़र्च बहुत 
होता 

( ख ; छुछ पदार्था' पर कर दागान से किसी उद्योग-धंधे का नुकसान 
पहुचन को संभावना रहती ह । 

( ग ) महयी हो जान को दशा से करों से प्रारः हान वाल्ली आय में 
अचानक कमी हा जान की संभावना हाती है 

( घ ) करों से बचने के लिए ज्ञोगों को मात्र छिपा कर ले जाने का 
प्रतांभन अधिक होता हैं । 

मिश्रित करपद्धवि--अआ्रादुनिक राज्यों से अत्यक्त और पराक्ष करों 
का समुचित मात्रा में म्िल्ला कर ही आय श्राप्त की जाती 8 । इस पद्धति 
का मिश्रित करपद्धति छत है । इस से निम्नलिखित द्वाभ हैं-- 


कः कक कह 
करा के भेद ९३ 
१--इस स, प्रत्यक्ष करों से हाने वाली अपग्रियता कम हा जाती है । 
२--परोक्ष करों से उद्योग-घंघों का जा हानि हो सकती है, वह इस 
पद्धति से कम हो जाती है । 
३-इस पद्धति में आय के बटान-बढ़ान की गुंजाइश रहती है और 
कर-दाताओ्रों को विशेष असुविधा पहुचाएण बिना, कर की दर घटाई अथवा 
बढ़ाई जा सकती है । 
कर निर्धारित करने का प्रिपय बड़ा गहन है, अतः इस का निश्चय 
करन से पव आगे पीछे का भत्ती भाँति विचार कर ल्लना चाहिए। जहाँ 
तक संभव हा, ऐसे कर न लगे जिन से एक ओर तो थोड़ी सी आय 
हाती हां, परंतु दूसरी ओर पराझ्ष रूप में सावंजनिक हित को बहुत हानि 
हो जाय । 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 
प्रत्यक्ष करों की आय 


भारत व में प्रत्यक्ष कर, आय-कर और माल-गुज़ारी हैं; आय-कर में 
सुपर टक्‍्स भी सम्मिल्लित हे । एक अन्य सुख्य प्रत्यक्ष कर जायदाद या 
पूंजी पर लगन वाला कर हैं, यह भारतवर्ष में बहुत कम लगता है । 

आय-कर--यह कर सन्‌ १८६० हँ० से लगन लगा है । इस कर 
की दर समय-समय पर बदलती रहती € ! यह समम्ता जाता है कि यहां 
एक परिवार को अपन निर्वाद के ल्लिण दो हज़ार रुपए तक की आमदनी 
की ग्रावश्यकता है । अतः इतनी आय पर कर नहीं लगाया जाता । कभी- 
कभी केवल एक हज़ार रुपए तक की आय ही, कर से मुक्त रहो है, परंतु 
ऐसा होने की दशा में बहुत असंताप तथा विरोध हुआ्रा हैं। इस समय 
(सन्‌ १६३६ ई०) व्यक्तियों, रजिस्ट्री न की हुई फ्र्मो' और संयुक्त हिंदू 
परिवारों की दा हज़ार रुपणपु स कम की आय पर आय-कर नहीं लगता, 
दो हज़ार या इस से ऊपर की आय पर कर लगता है, श्रोर उस का स्वरूप 
वरूँसान है, अर्थात्‌ जितनी आय श्रधिक होती है उतनी ही कर की दर 
बढ़ती जाती है । प्रत्येक कंपनी और रजिस्टरी की हुईं फ़र्म से आय-कर 
एक निर्धारित दर से लिया जाता हैं। निर्धारित रक़र्मों सं ऊपर की आ्राय 
पर, व्यक्तियों तथा संयुक्त-हिंदू परिवारों श्रौर रजिस्टरी न की हुई फ़र्मो' 
से एक सुपर-टैक्स लिया जाता है, जिस की दर भी वर््धमान है। आय 
कर का वद्ध मान होना तो सिद्धांत से ठीक ही है, परंतु किसी परिवार की 
शझ्राय पर यह कर लगाते समय उस परिवार के सदस्यों की संख्या का 
कुछ विचार नहीं किया जाना श्रनुचित है। उदाहरणवत्‌, यदि एक परिवार 
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में एक मनुष्य की आय से, उस के अतिरिक्त उस की ख्ी तथा दो बच्चों 
का निर्वाह होता है और दूसरे परिवार में कमाने वाल मनुष्य के आश्रित 
उस की स्त्रो ओर तीन बच्चों के अतिरिक्त उस की विधवा साता, विधवा 
भावज, तथा एक भतीजा ओर भतीजी है तो दारनों परिवारों पर, उनकी 
आय दो-दो हज़ार रुपया या इस से अधिक होने पर आय-कर समान ही 
लगेगा, यद्यपि एक परिवार में क्रेवल चार व्यक्ति हैं और दूसरे में नो 
व्यक्ति हैं। यह सरासर अनुचित है। आय-कर निर्धारण के नियमों में 
इस दृष्टि से विचार होना आवश्यक है । 


सुपर-टैकक्‍्स महायुद्ध के समय लगाया गया था। यह अनुमान किया 
जाता था कि शायद युद्ध के पश्चात्‌ यह बंद हा जाय, परंतु जब कि सर- 
कार का ख़र्च दिन-दिन बढ़ता ही जाता है, ता जा 2क्स एक बार, चाहे 
विशेष परिस्थिति में ही, लग जाय, उस का फिर घटना तो प्राय: असंभव 
ही द्वो जाता है । 

भारतवर्ष में आय-कर और सुपर-टेक्स की मद्द में, सरकार को अपेक्षा- 
कृत बहुत कम शआ्राय द्वोती है । जब देश का बहुत स्रा व्यापार आदि 
विदेशियों के द्ाथ में हो तो दश वालों की आमदनी कम होनी ही चाहिए, 
फिर इस मह में सरकार को ही आय अधिक कहाँ से हो ? यहाँ स्वदेशी 
उद्योग धंधों की उन्नति की बहुत आवश्यकता है । इस विषय पर अन्‍्यत्र 
प्रसंगानुसार लिखा गया है । 


सरकार की इस मद्द की आय में वृद्धि होने का दूसरा उपाय यह है 
कि कृषि स होने वाली आय पर भी आय-कर लगे। भ!रतवषे में अनेक 
ज़मीन्दार, ताह्लुक्ेदार ओर नवातं आदि को कृषि से काफी आय है, ओर 
उन को प्रायः कुछु भी परिश्रस नहीं करना पड़ता | इस से उन का जीवन 
बहुधा आनंदोपभोग में ही बीतता 8 । यह प्रथा कहाँ तक उचित है, 
इस संबंध में यहाँ कुछ नहीं कहना है, वक्तव्य केवल यह है कि उन्हें कर 
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से मुक्त रखने से सरकार बहुत सी आय से वंचित रहती है; उन पर कर 
लगाया जाना उचित ही है । 

माजगुज्ञारी-- भारतवप से मालगुज़ारी के अंतर्गत निम्नलिखित 
आय संमिलित हं:--रा धारण मालगुज़ारी, सरकारी इस्टेट की विक्री, परती 
ज़मीन की विक्री, ज़मीन का महसूत्र तथा अबवाब, ओर इस विपय की 
विविध आय । 

साधारण सालसुज़ारी में सवसाधारण से प्राप्त साजगुज़ारी 
अतिरिक्त गत वर्षा” को बकाया को आमदनी, सरकारी इंस्टट की मालगज़ारी 
आर जंगल की मालगुज़ारी शामिल हाती हैं । 

विविध आय में मुख्य आसदनी, यह होती हे--मालगुज़ारी के 

र को आमदगी, मालगुज़ारो-अदाजतों सं किया हुआ जुर्माना, कुछ 
जगह में ख़ास पटवारी रखने के उपलच्च में होन वाल्ली थ्रामदनी, खेतों 
की ह॒द ठीक करन के लिए अमीनों की फ़ीख, उन जंगलों या ज़सीनों से 
खनिज्ञ पदार्था' की आय जा जंगल बिभाग के प्रबंध में न हाँ, इत्यादि । 


प्रांतीय सरकारों की श्रामदनी का सुख्य साधन मालगुज़ारी है, बहुधा 
उन की कल्ल आय का लगभग आधा भाग इसी से प्राप्त होता है। 
मालगुज़ारी के संबंध में, लिटिश भारत में तीन तरह का बंदोबस्त हैः--- 
( १ ) स्थाई प्रबंध, बंगाल में बिहार के ६ भाग में, एवं आखसाम के 
आठव ओर संयुक्त प्रात के दस भाग में।( २) ज़र्मीदारी या आस्य 
प्रबंध, संदुक्तप्रोंत में ३० वर्ष और पंजाब तथा मध्य प्रांत में २० वर्ष के 
लिए मालगुज़ारी निश्चित कर दी जानी हैं; गाँव वाल मिलकर इस 
चुकाने के लिए उत्तरदायी होते हैँ । (३ ) रव्यतवारी प्रबंध; बम्बई, 
सिंध, मदरास, ओर आसाम में, एवं बिहार के कुछ भाग में; इन स्थानों 
में सरकार सीधे काश्तकारों स संबंध रखती है। बम्बई ओर मदरास सें ३० 
वर्ष में तथा अन्य प्रांतों मं जज़्दी जक्दी बंदबस्त होता है । नये बंदाबरुत 
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में प्राय: हर जगह सरकारी माद्गुज़ारी बढ़ जाती है । 

भारतवर्ष में भूमि से दाने वाल्वी आय पर लगने वाल्नी मात्रगुज़ारी, 

श्रन्य प्रकार की आय पर लगने वाज्ञे कर के अनुपात से अधिक हांती हैं । 

पुनः सरकार जो मालगुज़ारी लेतों है, वह उपज के रूप में नहीं, वरन्‌ 
रुपए के रूप में लती है | वद् उस की दर पेदावार का परता ल्रगाकर 
नियत करती है, यह परता बंदोबस्त के साल्न का लगाया हुथा होता है । 
बहुधा ऐसा हो सकता है कि बंदाबस्त के साल-फ़सल अच्छी हो, 
अथवा कारगुज़ारी दिखाने वाल अफ़सर उस के अनुमान में अ्रस्युक्ति 
कर दे, ओर अभागे किसानों पर कितने ही वर्षो के लिए सरकारी 
मालगुज़ारी का भार बढ़ जाय | श्रति-दृष्टि, अनाव॒ृष्टि ग्रादि स फ़सजञ 
ख़राब हो जाने पर जब पदावार कम हो जातो है, तब भी सरकारी 
मात्नगुज़ारी प्रायः पूर्व निश्यय के अनुसार ही देनी पड़ती है। कभी-कभी 
सरकार मालगुज़ारी का कुछ अंश छोड़ भी देती है, परंतु वह छूट नुक़सान 
के हिसाब से बहुधा कम होती है । 

मालगुज़ारी की अधिकता के कारण श्रधिक्रांश भारतीय कृपकों की, 
जो भारतीय जनता का बृहदंश हैं, इस समय बुरी दशा है; उन का 
यथेष्ट उद्धार उसी समय होगा, जब उन की ज़मीन उन की ही मौखरूसी 
जायदाद समझ्की जायगी, ओर सरकारी मालमुज़ारी सुविचार-पूर्वक 
निश्चित कर दी जायगी । हमारी समर से ज्ञिस दर से अन्य आय 
पर कर लिया जाता है, उसी दर से ज़मीन की आमदुनी पर कर छगना 
चाहिए । 

सरकार का ध्यान इस मुख्य बात की ओर कम होऋर कुछ साधारण 


बातों-- सरकारी बेंक खोलने, तक़ावी देने, आ्राबपाशी बढ़ाने की ओर 
क्रमशः आकर्षित हो रहा है | विविध भ्रातों में ऐसे क़ानून भी बनाए 
गए हैं कि ज़मीदार क्रिसानों से मनमाना लगान ल्लकर उन्हें सता न 
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सकें । इन क़ानूनों के बन जाने के कारण किसानों को बेदख़ली का 
विशेष भय न रहने से यह भरोसा रहता है कि अब खेती की उद्नति 
करने से लाभ की जो वृद्धि होगी, वह सब ज़मीदार को नहीं मित्र 
जावेगी, वरन्‌, उस के एक बड़े भाग के अ्धिक्रारी स्वयं वे किसान ही 
दंगे । ये बात अच्छी हैं, पर इन से माल्गुज्ञारी के प्रश्न का महत्व 
कम नहीं होता, उस ओर यथेष्ट ध्यान दिया जाना आवश्यक है । 


बारहवां परिच्छेद 
परोक्ष करों की आय 


भारतवर्ष में परोक्ष कर निम्नलिखित हैं :--- 

( १ ) आयात-निर्यात-कर 

( २) नमक-कर 

( ३ ) अफ़ीम-कर 

( ४ ) श्राबकारो 

आयात निर्यात कर--श्रोद्योगिक देशों में इस मद की ही आय 
प्रधान आय होती है। भारतवर्ष में सरकार को इस मद से होने वाली 
आय, अन्य किसी एक मद्द की आय की अ्रपेत्षा अधिक होने पर भी बहुत 
ग्रधिक नहीं है। सरकार को व्यापार-नीति इस के लिए उत्तरदायी है । 
भारत-सरकार को श्रार्थिक स्वतंत्रता नहीं है, वह अपनी इच्छानुसार 
आ्रायात-निर्यात पर कर नहीं लगा सकती । इस कर के संबंध में सिद्धांता- 
त्मक बाते पहले बताई जा चुकी हैं । भारत-सरकार आयात नियांत की 
विविध बस्तुओं पर कर भिन्न-भिन्न दर से लेती है। योरपीय महायुद्ध से 
पुर्व भारत-सरकार की व्यापार-नीति प्रायः मुक्त-द्वार व्यापार की थी, इस- 
लिए वह आयात की वस्तुओ्रों पर बहुत कम कर लेती थी, सो भी श्राय के 
हेतु, न कि स्वदेशी उद्योग-घंधों के संरक्तण के लिए। कच्चे पदार्थ श्रौर 
मशीनों आदि पर कुछु कर न था। श्रस्न-शस्त्र युद्ध-सामग्री और शराब 
तथा तंबाकू पर विशेष कर लगाया जाता था, चीनी, केंची, चाक़, घड़ी, 
साबुन, स्टेशनरी आदि पर उन के मूल्य का प्रायः & फ़ी सदी कर 


दवगता था। 
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जब कोई राज्य सुक्त-द्वार व्यापार-नीति के पक्ष में हो और आय के 
वास्ते किय्ली विदेशी वस्तु पर कर लगाए तो उसे स्वदेश की भी उस प्रकार 
की वस्तु पर कर लगाना होता है ।' भारतवर्ष में यहाँ के कते सूत और 
| के बुने हुए कपड़े पर घातक कर इसी विचार से शुरू हुआ है। सन्‌ 
१८६४ ई० सें भारत-सरकार ने विज्वायती कपड़ों पर € फ्री सकड़ा कर 
लगाया, तो इस के साथ ही देशी रात पर और देशी मिलों में तैयार 
होन बाल कपडें पर भी इतना ही कर उगा दिया। दांकाशायर कै 
व्यापारियों के असंनुप्ट हाने के कारण सन्‌ १८६६ ई० से विदेशी कपड़ों 
पर महसूल ९) से घदा कर हे॥) सकड़ा किया गया, तब भारत की मिलो 
में बन हुए कपड़ी पर भी इतना ही कर निर्धोरित किया गया। 


थोरपीय महायुद्धू कात्य मे तथा उसके बाद सरकार की व्यापार नीति 
में कुछ परिवर्तव दुआ, सन्‌ 48६ ई० ने यहां को ओद्ोधिक परिस्थिति 
की जांच करन के लिए कमीशन बढाया गया। सन्‌ १६२१ ३० में एक 
ग्रार्थक जाँच-समिति निश्ुद्क हुईें। इसने सिफ़ारिश की कि भारतीय 
उद्याग-धंधों की रक्षा के लिए बाहर से आने वाल माल पर दिशेष कर 
लगना चाहिए, तथा भारत में बनन वाले माल पर कर न लगाना चाहिए । 
पश्चात्‌ <रिफ-बोड ( आयात-निर्यात-कर-समिति ) की स्थापना हुईं शोर 
उस की सिफारिश के अनुसार क्रमशः साहे, फालाद के सामान, कार ॥, 
कपड़ और चीनी का संरत्ण दिया गषा अथांत्‌ इन वस्ठुआं को आयात 
पर एसा ऋर लगाया गया किच यहाँ की बनी वस्तुओं स सस्ती न रह 
जोय, कुछ मेंडगी ही हों । सय्‌ १६२६ ई० में भारत में बनने वाले रुईँ 
के साल पर से कर उठा दिया गया। १६३० ई० में इंगलंड से आने 
वाद्य रूई के सामान पर १< अतिशत ओर रोर-जिटिश, अर्थात्‌ अ्रन्य 


! देशों साल पर कर दा सरकार सेलगत हर -( के; उत्प त्तिका 
नियत्रण कर के, ओर ( ख ) उत्पत्ति पर राज्य-एकाधिकार कर के । 
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देशों से आने वाले सामान पर & प्रतिशत और अधिक, थ्रर्थात्‌ २० 
प्रतिशत कर लगाया गया । पीछे यह कर इंगलंड के माल पर २७ अति- 
शत ओर रगोर-बिटिश माल्त पर तीस प्रतिशत बठाया गया । 
यह पिछुली बात साम्राज्यान्तगत रियायत के नीति के अनुसार 
थी । इसका आशय यह है कि बिटिश साम्राज्यांतम्स देक्ष पारस्परिक 
ब्यापार में ख़ास रियायत कर । एक दुसरे की आयात-निर्यात पर, सैर- 
टेश माल को अपक्ञा कम्म कर लगाव । शोटाचा में जो साब्राज्य-परिषद 
हुईं. उस में तीन वर्ष के छिए इस्र नीति का समझौता हुआ, परंतु यह 
भारतवर्ष के लिए बहुत हानिकर थी; इसका यहाँ घोर-विराध हआ। 
बात यह है कि यहाँ स॒ इंगलेंड और अन्य दुशों का कच्चा माल जाता है, 
जिसकी आयात पर कोई शथ्रौद्यागिक देश कर नहीं त्गाता | इस त्तिए 
भारतवर्ष के साल का इंगलेंड या उसके उपनिवेशों से रियायत मिलने 
का प्रश्न नहीं उठता । अब भारतीय आयात की बात लीजिए । यहां दो- 
तिहाई से अधिक साल्न थिटिश साम्राज्य के बाहर से आता है, दस पर 
अधिक कर लगाने से भारतीय-जनता के लिए वह माल मेहगा हो जाता 
है, भर देश की ड्वानि होती हैँं। इस प्रकार मासाज्यांतर्गत रिगायत 
की नीति से भारतवष का कुछ लाभ नहीं ६। भारतीय व्यवस्थापिका 
सभा के निरंतर विरोध के कारण अंततः आओटाबा के समरदोेते का अत 
हा गया है । 
अस्तु, भारतीय ल्ोकमत संरदझण-नीति का दछामश:; अग्रसर करने के 
पक्ष से रहा है । भारत-सरकार ने सच १६२२ ३० से इस ओर ध्यान 
दिया, ओर बहुत मंद-गति से क्दस बढ़ाया | इधर कुछ समय से वह 
सीमित संरक्षण नीति से भो पीछे हट रहा है । ८रिफ़-बाई़ की सिफ़ारिश 
हाते हुए भी उस न शीशे के व्यवसाय का संरक्षण न किया । इस वर्ष 
(सन्‌ १६३६। में सरकार ने इंगणझंड से भारत में आने वाले सादे एवं 
रंगीन सूतो कपड़े पर संरक्षण कर पद्चीस प्रति सकड़ा से घटा कर बीस 
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प्रति सेकड़ा कर दिया | साथ ही उसने टेरिफ़-बोर्ड को तोड़ दिया। यह 
स्पष्टतः ब्रिटिश माल का पक्तपात है, ओर है, भारत के उद्योग धंधों के 
संरक्षण के पिरुद्ध व्यापार नीति । आवश्यकता है कि सरकार संरचाण 
नीति का अवलग्बन जारी रक्ख; समस्त विदेशी तेयार पदार्थों की आयात 
के अतिरिक्त यहां से बाहर जान वाले कच्चे पदार्था" पर भी खूब कसकर 
कर लगावे, जिस से विदेशी माल यहां बहुत अधिक मेहगा होने के कारण 
उसको पश्रायात कम हा, ओर स्वदेशी उद्याग-धंधों को उत्तजना मिले । 
तल्लोगों की श्रार्थिक उन्नति होने स, उनकी आय बढ़न से, सरकार की भी 
आ्राय बढ़ती है, शोर व सरकारी करों का भार अ्रधिक सुगमता-पूर्वक सहन 
कर सकते हैं । 

आ्रायात-निर्यात कर का भार किन लोगों पर पड़ता है? भारतवर्ष 
को जूट का तथा अंशत: चावल का एकाधिकार प्राप्त है। श्रर्थात्‌ जूट की 
पूर्णंतया भोर चावल की अ्रधिकतर उत्पत्ति भारतवर्ष में होती है । इस- 
ल्लिए इनकी निर्यात पर लगन वाला कर अधिहृतर विदेशियों पर पड़ता 
है । चाय पर का निर्यात कर अंशतः विदेशियों पर, तथा अंशतः इस 
वस्तु के उत्पादकों पर पड़ता है; कारण इसकी उत्पत्ति में अन्य देशवासियों 
की प्रतियोगिता है। शराब, तंबाकू, खाद्य-सामग्री, माटरकार और 
मोटर साइकिल, रेशमी कपड़ा, रबर टायर, अख्र-शस्त्र आदि की आयात 
पर लगन वाल्ला कर अ्रधिकतर धनिर्कों पर तथा मध्य अश्रणी के ऊपरले 
भाग पर ओर कुछु अंश में मध्य श्रणी के निचल भाग पर पड़ता है। 
चीनी, सूत और सूती कपड़े तथा कच्चे माल की आयात पर लगने वाल्ले 
कर का भार अधिकतर धनी ओर मध्य श्रेणी वालों पर तथा कुछ अंश 
में ग़रीबों पर पड़ता है। भारतवर्ष के तैयार हुए मिद्दी के तेल पर तथा 
विदेशों से यहां आ्राने वाली दियासलाई, मशीनों, रेलवे के सामान और 
कोयले पर लगाया हुआ कर सब श्रेणी के आदमियों पर पढ़ता है, हाँ 
गाँव वार्लों की श्रपेक्षा नगर वालों पर श्रधिक पढ़ता है । 
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नम्क-कर--नमक-कर एक तो बाहर से आए हुए नमक पर 
लगता है, दूसरे भारतवर्ष में ही बने हुए नमक पर भी वसूल किया 
जाता है । सन्‌ १८८२ ई० से पहले सिक्ष-भिन्न प्रांतों सें इस टेक्स की 
दर में अंतर था, उस वर्ष सरकार ने सब जगह दो रुपए मन टेक्‍्स 
लगाया । सन्‌ १८८८ द० में यह ढाई रुपए कर दिया गया, बाद में यह 
क्रमशः घटाया गया । सन्‌ १६०३ ई० में २) रु० हुआ, सन्‌ १६०६ ३० 
में १॥) और सन्‌ १६०७ ई० में ) रु० मन रहा । सन्‌ १६१६ ई० 
( महायुद्धू काल ) में अन्यान्य करों की वृद्धि के साथ यह भी बढ़ा, और 
१) की जगह १।) मन हो गया। उस समय राजस्व सदस्य ने कहा था 
कि यह कर ऐसा रिजवे ( रक्षित ) साधन है, जिसका युद्ध-कात्त अथवा 
अन्य आर्थिक संकट के समय उपयोग हा। सकता है । सन्‌ +६२२-२३ 
ई० ( शांतिकाल ) का बजट उपस्थित करते हुए राजस्व-सदस्य ने 
अन्यान्य करों में फिर इसे बढ़ाने का प्रस्ताव किया था । परंतु व्यावस्थापक 
सभा के विराध के कारण उस वष यह न बढ़ सका । सन्‌ १&२३-२४ 
हं० के बजट में फिर आयव्यय की समानता करने की फ़िकर पढ़ी तो 
सरकार को दृष्टि इसी कर पर गई; अन्य करों को वह पहल बढ़ा ही चुकी 
थी । इस वर्ष भी नमक के कर की बृद्धि का बहुत विरोध हुआ। परंतु 
सरकार ने सुधरी हुईं व्यवस्थापक सभा के मत की भी घोर अवहेलना 
करके इसे बढ़ा ही दिया । कुछ लोग इस कर में पार्तिमेंट के उदारता- 
पूवेक हस्तत्षेप करने की राह देख रहे थे, पर उस के द्वारा भारत 
सरकार के कार्य का अनुमोदन ही हुआ, ढाई रुपए प्रति मन का 
नमक कर पास हो गया ओर निर्धन प्रजा पर एक भार और बढ़ गया । 
इस समय यह कर $।) भ्रति मन है। 

नमक एक जीवनोपयोगी पदार्थ है ओर इस का कर एक ऐसा कर 
है जो प्रकट श्रथवा गौण रूप से राजा, और रंक देश के सब आदुमियां 
पर ,खगता है । नमक तेयार करने का ख़र्च बहुत थोड़ा होता है, कुछ 
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किराए में ख़र्च होता हैं । इस ख़र्च को छोड़ कर नमक के मूल्य का सब 
हिस्सा कर पर निर्भर है। कर-बृद्धि के कारण जब यहाँ नमक मंहगा 
हो जाता है तो पशुओं की कोन कह, यह मनुष्यों को भी यथेष्ट मात्ना 
में नहीं मिलता, ओर इस का उपयाग कम हो जाता है। अतः नेताओं 
का मत है कि यह कर जिल्कुल उठा देना चाहिए । 

इस कर के पक्ष में कहा जाता है कि ( $ ) यह कर बहुत भाचीन 
है, यह यहाँ हिंदू काल में भी प्रचलित था, उस समय इस का परिमाण 
बहुत अधिक था; अब तो यह अपेन्षा-कृत कम हे । (२ ) यह पराक्ष 
कर हैं, अतः लागों को इस का भार मालूम नहीं हाता। (३) यह बह 
हल्का कर हैं । परंतु प्राचीन काल में यह कर आज>ल की सी कठारता 
से वसूल नहीं किया जाता था, बहुत स॑ आदमी अपन उपयोग के लिए 
इस बना सकते थे। उस समय अन्य सब करों का संमित्नित भार बहु 
कम था, अब बहुत अधिक हैं। फिर, यदि प्राचीन काल में काई अनुचित 
कर प्रचलित था तो यह कोई कारण नहीं हैँ कि श्रब, उस के श्रनाचित्य 
को जानते हुए भी, उसे जारी रक्‍खा जावे । इस कर का पराक्ष होना भी 
इस उचित नहीं ठहरा सकता, पदार्था पर लगाए हुए सभी कर परोक्ष 
होते हैं । इसी प्रकार इस कर का हल्का हाना भी इस के समर्थन के 
लिए अच्छी युक्ति नहीं है। नमक की ग़रीब-अमीर सब को बराबर 
आवश्यकता है । सब इस का बराबर उपयोग करते हैं, इसलिए इस 
कर का भार ग़रीबों पर अधिक पड़ता है, इस से कर संबंधी समानता के 
सिद्धांत की अ्रवदलना होती हे ( देखा नवां परिच्छेद )। 


भारतवर्ष में यह कर सब से अधिक अप्रिय ओर असंताप-मुलक 
है । भारतीय व्यवस्थापक-सभा में इस का बराबर विरोध हुआ है। 
इन बातों का सम्यक्‌ विचार होने से इस का अ्रनोचित्य स्वतः सिद्ध है । 


अफ्री म-कर--भारतवर्ष में सरक!र को अफौस तैयार करने का 
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रह श्० 


एकाधिकार है, अन्य व्यक्ति इसे तेयार नहीं कर सकते । पहले सरकार 
को इस को नियांत से ख़ूब आसदनी होती थ्री, परंतु इस के उपयोग से 
चीन आदि देशों के निवासियों का बहुत हानि पहुंचती थी, श्रतः अंत- 
राष्ट्रीय जगत में तथा स्वयं भारतवर्ष में इस का बहुत विरोध हुआ । 
अंततः चीन में इस की निर्यात सन्‌ १६०८ ईं० स क्रमशः घटा कर 
सन्‌ १६१८ में बंद की गईं। पश्चात्‌ सन्‌ १६२६ ३० से श्याम, स्ट्रेट संटल 
मेंट श्रोर हांगकांग आदि में भी इस की निर्यात कम की गईं। अब 
भारतवर्ष से अ्रफ़्ीम की निर्यात कहीं भी नहीं हाती । परंतु भारतवर्ष में 
इस का उपयोग घटान का झुछ प्रयत्न नहीं क्रिया जा रहा हैं। यद्यपि 
इस का डपयाग घटाने से सरफारी आय कम होगी, परंतु इस स लागों 
की काय ज्ञमता बढ़ेगी, तो उन की आय बढ़न से सरकार को आय भी 
बढ़ेगी ओर उपयुक्त कमी की सहज ही पूर्त्ति हा जायगी । 

आबकारी-कर--अ्रफक्नीम के विषय में ऊपर कहा जा चुका है। 
उसे छाड़कर अन्य मादक पदार्था' पर लगाया जाने वाला कर यहाँ आब- 
कारी कर कहलाता हैँ । उदाहरणवत्‌ यहां यह कर भांग, चरस, शारात्र 
झादि मादक पदार्था पर लगाया जाता है। उस में राज्य का उद्दश्य 
केवल आय-प्राप्ति ही नहों हाना चाहिए | प्रजा-हित के लिए तो सरकार 
को चाहिए कि इन पदार्थो' को कम मात्रा में तेयार करावे, उन के बेचने 
वालों को बड़ी सावधानी से लेसेस दे, दुकान बस्ती से बाहर औ्रौर बहुत 
थाड़ी रखे, तथा कर भी भारी लगाएु। तब जाकर हन का व्यवहार 
घटने की आशा हा सकती है । यहाँ मादक पदार्था' को बनान या तेयार 
करने का सरकार को प्रायः एकाधिकार है। इन की विक्री से जा आय 
होती है, उस में से उत्पादक व्यय निकलने पर जो शेप रहे, वह सरकारी 
मुनाफा होता है, और आय में संमिलित होता है । 

इस समय कद्गीय सरकार प्रांतीय सरकारों को श्रफ़्ीम निर्धारित 
दूर से बेचती है । इस विक्री से जो आय होती है वह कंद्वरीय सरकार की 
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आय होती है | इस मद का व्योरा यह है--लाइसेंस, डिस्टिलरी फ्रीस, 
शराब ओर अन्य मादक पदार्थों की विक्री पर महसूल, आबकारी विभाग 
का अफ्रीम विक्री से लाभ, जुर्माना, ज़ब्ती, ओर अन्य आय । 

शोक की बात है कि इस मद्द की आय में उत्तरात्तर वृद्धि होती जा 
रही है। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में अनेक बार इस आशय का 
प्रस्ताव किया गया कि सरकार मादक द्रृव्यों के सेवन को न बढ़ने दने 
की नीति रक्‍्खे, परंतु सरकार को स्वीकृत नहीं । वह शराब की दृूकानों 
पर पहरा देने वार्लो तथा टेम्परेंस ( मद्यपान-निवारण ) सभाओं के कार्य 
में बाधा डालती है; ओर उन पर तरह-तरह की सझूती करती है। इस 
से स्पष्ट है कि सरकार को जेसे बने, वेसे आमदनी चाहिए, मादक द्वरव्यों 
के प्रचार को रोकने के किए वह दिलोजान से तेयार नहीं। इस प्रकार 
देश का आत्मिक-पतन कब तक होता रहेगा ? 

अंनन्‍्याय विश्षागों में यह विभाग प्रांतीय सरकारों के हाथ में दिया 
गया है, जिन्हे प्रांतों की उन्नति के लिए रुपए की बड़ी आवश्यकता है । 
अतः यह आशा हो ही नहीं सकती कि प्रांतीय सरकार इस विभाग से 
अधिकाधिक आमदनी प्राप्त करने, ओर इसलिए मादक द्रव्यों का 
अधिकाधिक प्रचार करने में काई कसर रख । बड़ी ज़रूरत इस बात की 
है कि सरकार मादक द्वव्यों का प्रचार घटाने की उपयुक्त नीति काम में 
लावे; निसरसंदह इस से सरकारी आय में कमी होगी, ओर आरंभ में कुछ 
समय तक प्रबंध व्यय भी बढ़ेगा, परंतु उस की पूत्ति जनता की कार्य- 
क्षमता बढ़न से उसी प्रकार हो जायगी जैस अ्रफ्लीम के संबंध में पहले 
बता आए हैं। 

विशष वक्तव्य--ऊपर, सरकार के मुख्य परोक्ष करों की श्राय के 
संबंध में लिखा गया है। इस के अतिरिक्त सरकार को “अन्य करों? 
से भी कुछ आय होती है।इस मद्द के कंद्रीय भाग की कुछ शझाय 
तो सरकार को देशी राज्यों से मिलने वाले वार्षिक नज़रानों से होती है । 


परोक्ष करों को आय 9०७ 


यह नजराना प्रायः उन संधियों के अनुसार मिलता है, जिन से पूर्व 
काल में देशी राज्यों के कुछ स्थानों का ब्रिटिश भारत के कुछ स्थानों से 
परिवर्तन हुआ था, या जिन से देशी नरेश अपने राज्य में फ़ोौज़ रखने के 
उत्तरदायित्व से मुक हुए थे। इस के अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार की 
कुछ आय ऐसी भी है, जो चीफ़ कमिश्नरों के प्रांतों में मालगुजारी 
आबकारी, स्टाम्प, जंगल और रजिस्ट्री से होती है। उपयुक्त अन्य करों? 
की मदद के प्रांतीय भाग में वह रक़म संमित्षित है, जो प्रांतीय सरकारें 
सिनेमा श्रादि खेल्न तमाशों से कर के रूप में लेती हैं । 


तेरहवां परिच्डेद 


है] 


फॉस को आय 


प्राक्पन--फ़ीस के अंतर्गत सरकार को, न्याय स्टाग्प, रजिस्टरी, 
पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सिविज निर्माण काय, सुद्रा टकसाल 
ओर विनिमय की महों से हान बाल्ली थ्राय संभिलित है । पहले कहा जा 
चुका हैं कि इन कार्या' का उच्श्य आय-प्राप्ति नहीं होता, इन से होने 
वाली आय इन के व्यय से कम रहनी चाड़िए । परंतु भारतवर्ष सें न्याय, 
स्टाम्म ओर रजिप्टरी सो आय बढुत होती है । इस दृष्टि से इन की आय 
फ़ीस न रह कर कर हा जानी है, लथावि इस का विचार हम फ़ीस में ही 
करते हैं, जसा कि सिद्धांत से होना चाहिए । 


नन्‍्याय-- इस विपय से निम्न प्रक्रार की श्राय होती है, अ्रनधिकृत 
माल की विक्री, कोर्ट-फ़ीख जिस से दीवानी अदालत के श्रमीणग और 
कुडक अमीन आदि की ऐीरा शामिल हैं, हाई कोर्ट या उसके आधीन 
दीवानी अदालवनों की फ्रीस, सजिस्ट्रद/ का किया हुआ जुर्माना और ज़ब्ती 
ग्रादि, वक्कालत ही परीक्षा फ्लीस, विविष फ़ीस श्रौर जुर्माने । 

सरकारी हिसाय में प्रायः न्याय की आय, ख़च को अपेक्षा बहुत 
कम रहती दे । वास्तव में यह बहुल अधिक होते है । सरकारी हिसाब 
में कम दिग्वान क. कारण यह दे हि स्टस्प की बदत सी आमदनी जो 
कि प्रथक्‌ दिखाई जाती दे वास्तव में न्याय संबंधी ही होती है, इस के 
संबंध में गागे विचार फ्रिपा जाबगा । जेसा कि हमने अन्यत्र कहा है, 
न्याय सस्ते स सस्ता हाना चादिए | देश का कानून ही इस प्रकार बदुला 


फरोस की आय १०९ 


जाना चाहिए कि मुकहमे बाज़ी कम हो, आदमी पंचायतों में ही निपट 
ले, अस्तु न्याय-विभःग की आय वृद्धि हम अच्छी नहीं समझने । 

स्टाम्य--यह कर दो प्रकार का होता है, (१ ) अदालती आ्रोर 
( २ ) रौर-अदालती । प्रथम प्रकार सें कार्ट-क्कीस या अदालतों में पेश 
हान वाल मुक़॒मों के कागज व दरख्वास्तों पर लगाए जान वात स्टाम्प की 
आय संमिलित है । दूसरे प्रकार में व्यापार व उद्योग धंधों संबंधी 
काग़जों पर ( दसम्तायज, ६ डी, पूज, चेक, रुपयों की रसीद, आदि पर ) 
लगने वाल स्टाम्प की ग्राय होती है । यह कर प्रायः हृदका ही होता है । 

अदालती स्टाम्प पत्यक्ष रूप से न्याय पर कर ६&। रोरस-अदालती 
स्टाग्प भी, कुछ पराज्ञ रूर में, न्‍्याय-ऋर ही है | रुपया कूने को रसीद पर, 
या हुडी आदि पर स्टाग्प इस लिए ही लगाया जाता ८ कि यदि पीछे 
काई वाइ-विवाद हो ता न्याय होवथे के अवसर पर प्रमाण तेपार रछ, इस 
प्रकार स्टाग्प की आय जितनी अधिक होगी, उतना ही यह समकका 
जायगा कि प्रज्ञा का न्याय प्राप्त करने के लिए अधिक ख़्य कश्सा पड़ा । 
ग्रतः यह आय अल्पतम हानी चाहिए, जिस स न्याय सस्ते से सस्ता हां । 

रजमिस्टगी---इस मंद की आय निम्न विपयों में होती हँ:-- 
दस्तावेज्ञं) का रजिस्टरी कराने की फ्रीस, रणिस्टरी को हुई दस्तावज्ञों की 
नक़ल की फ्रीस, विविध फ्रील या एुर्मान आदि । 

कागज़ें। की रजिस्टरी होने से ह्लोगों का थ्ेईसानी करने का अवसर 
कम होता है। इस विभाग में एक परिमित सोसमा तक की आमदनी बुरी 
नहीं । 

पुलिस -इस महसें निशज्ञ विए्ों द्वारा आय होती हे -- सावंजनिक 
विभागों, प्राइवेट कंपनियां ओर लोग का दी गईं पुलिस से आय, हथियार 
रखने के क़ानूब से आय । मोटर आदि की रजिर्टरी करने आदि की 
फ़ीस, उुर्मान ओर ज़ब्ती | 


११० राजस्व 


शिक्षा--इस मद्द में निम्न विषयों से आय द्वोती है --( १ ) 
विश्व विद्यालय सरकारी झा कालेज, श्रौर सरकारी औद्योगिक कालेजों 
की फ़ीस (२ ) माध्यमिक--सरकारी माध्यमिक स्कूलों की फ़ीस, तथा 
छात्रालयों से आय (३ ) प्रारंभिक--सरकारी प्रारंभिक स्कूल फ़ीस 
( ४ ) स्पेशल फ़ीस, मिडिल स्कूल फ़ीस । सुधारक स्कूलों के कारखाने की 
ग्राय । ( * ) जनरल सहायता, या दान । ( ६ ) विविध; परीक्षा फ़ीस 
सिविल्न एजिनयरिंग कारूज, किताबों, ओर अन्य सामान की चिक्री, 
प्रांतीय परीक्षाओं की फ्रीस आदि । 

न्याय की भाँति, शिक्षा भी जितनी सस्ती हो, उतना अच्छा है। 
प्रारंभिक शिक्षा तो बिल्कुल बिना फ्रीस हद्वी होनी चाहिए, श्रन्य शिक्षा 
की फ़ीस भी यथा संभव कम रहना उत्तम है। वर्तमान समय में यहां 
शिक्षा ऐसी मंहगी है कि सर्वे साधारण की कोन कहे, मध्यम श्रणी के भी 
बहुत से आदमी इस का व्यय सहन नहीं कर सकते | इसलिए देश में 
श्रविद्यान्धकार छाया हुआ है | इसे दूर करना चाहिए। इसलिए शिक्ता 
विभाग को फ्रीस द्वारा आय बढ़ान का लक्ष्य न रखना चाहिए । 

स्वास्थ ओर चिकित्सा--इस मद्द की आ्राय निम्न विपयों से होती 
है--( अर ) स्वास्थ--दवाइयों और टीका लगाने की चीज़ों को विक्री, 
सहायता । ( आ ) चिकित्सा--मेडिकल स्कूल और कालिज फ़ीस, 
अस्पताल की आय, पागल खानों की श्राय जिस में ऐस पागलों को रखने 
देने वाली आय भी शामिल्र है, जो दरिद्र न हों। म्युनिसिपेल्टियों और 
छावनियों की सहायता, सर्वसाधारण का चन्दा, सेनिक विद्यार्थियों की 
शिक्षा के ल्िए सहायता | दान की आय, विविध; रसायनिक विश्लेपण 
की फ़ीस श्ादि । 

सिविल निर्मांण काये--इंस मद में सरकारी मकानों का किराया, 
उन की विक्री का रुपया, तथा अन्य इस प्रकार की विविध आय 
संमित्चित है। 


फ़ास का आय श्१९ 


मुद्रा टटसाल ओर विनिमय--इस म॒द्द में सरकार के "पेपर 
करेंसी रिज़र्व! नामक कोप में जो 'सिक्‍यूरिटियों? रक्‍्खी जाती हैं, उन की 
रक़्म का सूद तथा भारतवर्ष के लिए पेसा इकन्नी आदि सिक्क ढालने का 
ल्ञाभ संमित्रित है । रुपया ढालने का लाभ “गोल्ड स्टेंडर्ड रिज़वे? अर्थात्‌ 
मुद्रा ढलाई लाभ कोप में डाला जाता है । विनिमय की आय के संबंध 
में इस मह में होन वाले व्यय के प्रसंग में लिखा जा चुका है। 


चोदहवां परिच्छेद 
व्यवसायिक आय 


सरकार का जिन व्यवसायिक कार्यों से ग्राय होती है, वे मुख्यतया 
निम्नलिखित हैं:--रेल, डाक-तार, जंगल आर नहर । जेलों से होने 
वाली आय भी जो परिमाण म विशेष नहीं होती--व्यवसायिक ही है । 


रज्ल-रेलों के संबंध में कुछ बात पहले बताई जा चुकी हैं। इंस 
मद की आय के हिसाब के वास्ते सरकारी रेलों की कुल आय में से उन 
के चल्लान का ख़र्च तथा कंपनियों को दिया हुआ मुनाफ़ा घटा दिया जाता 
है, ओर शेप म कंपनियों की रेलों स हाने वाली आय जोड़ दी जाती है । 
रेलों की व्यवस्था म कई दाप हैं । उन में अधिकांश विदेशी पूंजी 
ओर विदृशी प्रबंध है, जिस में भारतवर्ष को सूद की बढ़ी रक़्म बाहर 
भेजनी होती है, ओर जनता के हितों की ओर समुचित ध्यान नहीं 
दिया जाता । तीसरे दज क यात्रियों का, जिन की संख्या अन्य सब 
दर्जो के यात्रियों से अधिक होती है, बहुत शिकायतें रहती हैं । मात्र ले 
जाने की दर देश के व्यापार तथा उद्योग धं्धों की उन्नति के लिए अनुकूल 
नहीं हैं । यदि इन दरों म आवश्यक परिवर्तन किया जाय और जनता 
की सुविधाओं का यथेष्ट विचार किया जाय, तो उन के द्वारा होने वाले 
व्यापार श्रोर यात्रा की वृद्धि हा ओर फलतः उन की आय भी बढ़े। 
जेसा कि पहले कहा जा चुका हैं सन्‌ १६२९ ई० से रेलों का द्विसाब 
अन्य सरकारी दिसाब से एथक कर दिया है। इंस समय यह व्यवस्था 


हैः-- 


व्यवसायिक आय ११३ 


रेलों मं लगी हुईं पूंजी का एक प्रतिशत सरकारी आय में सम्मिलित 
किया जाता है, इंस के अतिरिक्त जिस वर्ष निर्धारित से अधिक मुनाफ़ा 
होता है, उस वर्ष के अधिक मुनाफ़े का पंचमांश भी सरकार के मिलता 
है । अगर सेनिक महत्व वाली रेलों से नुक्ललान हो तो उत्तनी रक़म 
सरकार का दी जाने वाली रक़म से काट ली जाती है। शअ्रगर सरकार 
का दी जान वाली रकम चुकाने के बाद रेलवे रिज्ञवं फंड के लिए तीन 
कराड़ू से अधिक रुपया रह जाय, तो जितना रुपया अधिक हो, उस का 
तृतीयांश सरकार का दिया जाता है। 


डाक ओर तार--इस मह की आय में वह रक्रम दिखाई जाती 
है जो कुल श्राय मं सं संचालन-व्यय निकाल कर शेप रहती है। कुज 
आय में ( क ) भारतवर्ष में हान वाली डाक ओर तार की आय, मनी- 
आडेर-क़मीशन ओर इंडो-योरपियन तारों की आय तथा (ख) इंगलेंड मे 
होन वाली इंडा-योरपियन तारों की आय सम्मिलित होती है। व्यय 
मे ( १ ) भारतवर्ष के कार्यालयों का व्यय, स्टेशनरी, और छुपाईं, डाक 
लाने ओर ले जाने का खचं, तार की लाइन आदि का खर्च, (२ ) 
इंगलेंड म॑ ईस्टर्न मेत्न के लिए दी जानी वाली रक़म तथा (३) भारतवर्ष 
श्रोर इंगलेंड में हाने वाले इंडो-योरपियन तारों का खर्च सम्मिलित है। 


भारतवर्ष में सरकार ने जनता की सामर्थ्य और सुविधा का विचार न 
करते हुए पोस्टकाडों ओर ल़िफ़ार्फों का मूल्य बढ़ा रखा है, इससे ल्लोगों के 
पारस्परिक व्यवहार-वबृद्धि में बड़ी रुकावट है। पास्ज्ों के महसूल को दर 
बढ़ने से अब जन साधारण का वी० पी० से पुस्तक मंगाने का खर्च बहुत 
कष्टप्रद्‌ हो गया है । इंस से साहित्य और शिक्षा श्रचार का बहुत घक्का 
पहुँच रहा है । 

सरकार ने डाक और तार दोनों विभागों को मिला रक्खा है। इस 
ल्षिए डाक का महसूल पहले से बढ़ाया जा चुकने पर भी इस संयुक्त मदद में 
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5७ 2. 


घाटा रहता है। यदि दोनों विभाग अलग-अलग हों तो डाक 
बचत हो सकती है; हाँ तार का कार्य घाटे पर चल रहा है। इस 
किफायत की श्रावश्यकता है । 


44: 


ज॑ंगल---इस मह में निम्नलिखित आय होती हैः--लकड़ी या अन्य 
पेदावार& जो सरकार लें, लकड़ी या अन्य पंदावार जो जनता के आदमी 
ले, जंगल का वे वारसी श्र ज़ब्त किया हुआ माल, विदेशी लकड़ी 
या अन्य जंगल की पेदावार पर महसूल, इस विभाग संबंधों जुर्माना, 
ज़ब्ती आदि । 


ज॑गल विभाग का उदच्दश्य प्रजा-.हित ही रहना चाहिए; आय का 
लचय रखकर प्रजा-हित की उपेक्षा करना कदापि उचित नहीं । इस समय 
अनेक स्थानों में जंगल विभाग के कारण चरागाहों की बड़ी कमी हो गई 
है। इस से सर्व साधारण को पशु-पालन में बड़ी कठिनाई है। पुनः अरब 
इंधन मंधगा होने के कारण उस का कुछ काम गांवर के उपलों से द्वी ले 
लिया जता है । इस से खाद की कमी होती है । जंगल विभाग का इस 
आर ध्यान देना चाहिए । 


आाबपाशी--इस मदद की आय, कुल आय में से संचालन व्यय 
निकाल कर दिखाई जाती है। कुज्न आय में कुछ आय ता प्रस्यक्ष होती 
है और कुछ वह होती है जो आबपाशी के कारण मालगुजारी के बढ़ने 
से द्ोती है। भारतवर्ष में नहरों ओर बड़े तालाबों का काय बहुत बढ़ने की 
ग्रावश्यकता है । कार्य बढ़ने के साथ आय का बढ़ना अनुचित नहीं, परंतु 
इस की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए. कि जनता की सुविधा का 
सम्यग्‌ ध्यान रक्‍्खा जाय, ओर दर नियमित रहे । 


& ज॑गल की अन्य पदावार में मुख्य बांस, घास, इंधन, कोयला 
राख आदि पदुथ द्वोते हैं । 
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वतमान अवस्था में कृपकों का नहर-विभाग के संबंध में कई शिका- 
यत हैं। एक मुख्य शिकायत तो यही है कि आब्पाशी की दर बहुत 
अधिक है; इस संबंध में अधिकारियों का यह व्यवस्था करनी चाहद्दिणु कि 
जा नहर व्यवसायिक दृष्टि स बनाई गई हैं, उन में जो पूंजी ल्वगी है 
डस का सूद साधारण मुनाफ़ सहित मितल्ल जाय, ऐस हिसाब स॑ ही 
गआ्रबपाशी की दर निश्चित की जाय । दर का अधिक रहना उचित नहीं 
है । आबपाशी की आय कोई कर की आय नहीं है, इस का उद्दश्य बहुत 
अ्रधिक घन-प्राप्ति न हाकर जनता को सुविधा हानी चाहिए। इस मदद 
से बहुत अधिक आय होने का अर्थ यह है कि यह अपने उद्देश्य पूरा नहीं 
करती । 

किसानों की नहर-विभाग संबंधी दूसरी शिकायत यह है कि उन्हें 
सिंचाई के लिए पानी उचित समय पर नहीं मिलता, जिन कृपका से 

घिकारियों को कुछ ऊपर की आमदनी हो जाती है, उन पर विशेष 

कृपा रहती है, दूसरों को पानी प्रायः ऐसे समय पर मिलता है जब वह्द 
पूणतया लाभदायक नहीं होता | यह न हाना चाहिएं, किसानों को 
सिंचाई के लिए अनुकूब समय पर पानी मिलने से उन की फ़सल अ्रच्छी 
हागी, श्रोर फत्-स्त्ररूप सरकारी आ्राय की भी वृद्धि होगी। 

जेज्न--जेलों की आय विशेषतया उन के उस सामान की विक्री से 
होती है, जो उन के कारख़ानों में क़ेदियों द्वारा तैयार कराया जाता है। 
क्रेदी काफ़ी घंटे काम करते हैं, पर ग्रायः उन के श्रम के प्रतिफल में स 
उन्हे कुछ भाग दिए जाने की व्यवस्था नहा हाती इसलिए व॑ काम 
उतना मन लगाकर नहीं करते; जो माल्न तेयार होता है, वह घटिया 
दर्जे का हाता है। फिर, इन कारख़ानों में जैसे-तंस क्रंदियों को घर कर 
रक्‍्खा जाता है, यदि उन्हें उन की रुचि के अनुसार काम दिया जाय, उस 
का प्रबंध आदि ठीक हो तो उत्पत्ति अधिक हो सकती है। बहुधा जेलों 
में ज्ञो मात्र तैयार होता है उस के बेचने के ल्लिए भी उचित प्रबंध नहीं 
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किया जाता, इस में यथेष्ट सुधार हो तो माल के दाम शअ्रच्छे उठ । प्रायः 
जेलों के बग़ीचों मं जो फल या शाकादि होता है। उस का उत्तम भाग 
उच्च पदाधिकारियों की भेंट किया जाता है। वह क़रेदियों को ही दिया 
जाना उचित है । पश्चात्‌ यदि ऊुछु बचे ता वह बेचा जाना चाहिए। 
अस्तु, जेलों की आय मे काफ़ी वृद्धि हो सकती है । 

विशेष वक्तव्य--सरकार की व्यवसायिक आय का विचार हो चुका । 
सरकार को कुछु आय पूर्वोक्त के अतिरिक्त अन्य साधनों से भी होती है। 
इन म मुख्य सना, सूद आदि हैं । संनिक आय में सनिक स्टार, कपडे 
दूध, मक्खन, तथा पशुश्रों की विक्री से ओर सेनिक निर्माण कार्य से 
हाने वाली थ्राय सम्मिलित है । 

सूद को मदद के केंद्रीय भाग मं ( के ) भारत सरकार द्वारा प्रांतों का 
दिए हुए ऋण ओर पशगी का सूद, रेलवे कंपनियों को दी हुईं पेशगी का 
सूद, तथा उन के 'प्राविडंट फंड” की सिक्‍््यरिटी का सूद, ओर (ख ) 
इंगलेंड मं सूद की विविध आय सम्मिलित होती है । इस मद्द की प्रांतीय 
आय ज़िला ओर अन्य 'लोकल फंड' कमेटियों, स्युनीसिपेलटियों, ज़िला 
बोर्डो', जुमोदारों, किसानों तथा सहकारी समितियों आदि को दिए हुए 
ऋण के सूद से होतो है । 

सरकारी हिसाब में जो विविध आय की कद्रीय मद्द है, उस में पंशन 
संबंधी आय के अतिरिक्त सरकारी स्टेशनरी अथवा पुस्तकों, गज़ट या 
रिपार्ट आदि की विक्री से होन वाल्ली आय मुख्य है। प्रांतों को पुराने 
स्टोर ओर सामान को, तथा जुमीन और सकान ( “नज़ुल” ) की विक्री 
से सरकारी लखा-परीक्षक अदि को फ़ीस से, ओर जमीन ओर मकानों 
के किराए आदि से भी आय ह्वांती है । 


पन्द्रहवां परिच्छेद 
स्थानीय-राजस्व 


कंदीय और प्रांतीय राजस्व का वर्णन हो चुका; श्रब स्थानीय 
राजस्व का वर्णन किया जाता है । 

स्थानीय कार्यों की विशेषता--नगरों और देहातों में बहुत से 
काम ऐसे हाते हैं जिन्‍्हें संगठित रूप से करने की आवश्यकता होती है । 
सड़क बनवाना नालियाँ बनवाना ओर साफ़ कराना, बालकों की शिक्षा 
का प्रबंध करना आदि ऐसे कार्य हैं जिन्ह प्रत्येक व्यक्ति प्थक्‌ एथक रूप 
स अच्छी तरह संपादित नहीं कर सकता। परंतु कंद्रीय या प्रांतीय 
सरकार द्वारा भी यह यथेष्ट रूप मे नहीं किए जा सकते, क्योंकि इन में 
निरीक्षण या देख-भाल की बहुत आवश्यकता होती है, और देश भर के 
सब नगरों या देहातों में यह काय एक ही तरह के न होकर स्थानीय 
परिस्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के होने की आवश्यकता होती है । 
इसलिए किसी नगर या देहात के ऐसे कार्य उसी स्थान के निवासियों के 
प्रतिनिधि विशेष उत्साह और कुशलता-पूवंक करा सकते हैं। 


स्थानीय और अन्य राजस्व में भेद--स्थानीय राजस्त्र का और 
प्रांतीय तथा कद्रीय राजस्त्र का भेद जानन के लिए पहले हमें स्थानीय 
संस्थाओं के ओर प्रांतीय तथा कंद्रीय सरकार के कार्मों के भेद पर विचार 
करना चाहिए । 


१--स्थानीय संस्थाओं के कार्य का विस्तार कम होता है उस का 
संबंध किसी स्टास जिल्ले श्रथवा उस के भी किसी एक भाग से रद्दता है। 
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२ कद्ीय अथवा प्रांतीय व्यवस्था से स्थानीय संस्थाओं की शक्ति 
पर बहत नियंत्रण रहता है, यद्यपि इन के काय-छेत्र का क्रमशः बढ़ाया 
जाता है। 

३->स्थानीय संस्थाओं के कायथ बहुधा प्रत्यज्ञ और आधिक प्रकार 

होते हैं आर उन स द्वाने वाले लाभ की कुछ माप हो सकती है। 
स्थानीय संस्थाएं अपन काया को चलाने के लिए 'रेट्स” लेती हैं। 
इन्ह साधारण बाल-चाल में टेक्‍्स या कर देते हैं । पर॑ वास्तव म केंद्रीय 
( तथा प्रांतीय ) और स्थानीय करों सम भद हैः -- 

( १ ) स्थानीय संस्थाएं अपन करों से प्राप्त होने वाली आय को 
राशनी सड़कों की मरम्मत, शिक्षा, सफ़ाई, पानी के नलों आदि के एस 
कार्यो" म ख़र्च करती है, जिन स कर दाताओं को प्रत्यक्ष लाभ हो, जब 
फि कद्गीय करों से ल्ञाभ प्रत्यज् हाता हुआ मालुम नदीं होता। (२) 
कंद्वीय करों की आय अनिश्चित होती है, वह जनता की सुख-घम्दद्धि पर 
निर्भर होती है । स्थानीय संस्थार््रों के करों से हाने वाल्ला खर्च पहले से 
निश्चित रहता है, इन करों की रक़्म स्थानीय संस्था के क्षेत्र म॑ रहने 
वाले उन व्यक्तियों स निर्धारित दर से वसूल की जाती है, जिनके पास 
सम्पत्ति या जागीर होती है | (३) कंद्वीय कर प्रायः देश भर में एक 
ही प्रकार के हाते हैं और एक ही दर से वसूल किये जाते हैं, इसके 
विपरीत स्थानीय करों में तथा उन की दर में स्थान-भद से भिन्नता होती 
है, उदाहरणवत पक म्युनीसिपेल्टी सकान पर कर लगाती है, दूसरी नहीं 
लगाती, एक में यह कर किराये की रकम पर एक आना फ्री रुपया ओर 
देसरी में दा आन या कम ज्याद॒ह हाता हैं । 


स्थानीय राजस्व का आदर्श-स्थानीय स्व॒राज्य पूर्ण रूप से 
हान की दशा में, स्थानीय राजस्व का आदर्श यह है कि प्रत्येक स्थानीय 
संस्था अपनी सीमा में रहने वाले आदुमियों से अपने कर वसूल 
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कर, उस उस सीमा में उन करों से प्राप्त आय का नागरिकों के हित के 
लिए, व्यय करन का अधिकार हं।, वह इन करों को श्रपनी इच्छा से 
अपने साथनों या शावश्यकताओं के अनुसार घटा या बढ़ा सके । उसके 
कार्य-च्षेत्र की सीमा देश के साधारण नियम से निश्चित हो । निस्संदेह 
प्रत्येक स्थानीय संस्था का संबंध एक एस क्षेत्रफल में हान बाल कायीं से 
रहना चाहिये जो, उसके कार्यों का उद्देश्य पूरा करते हुए, कम से कम 
हा। प्रायः एक स्थानीय संस्था को सीमा एक नगर या कसर्बा, या बड़ा 
गांव, या कुछ छोटे छाट गांवों का समूह समझती जाती है । 

स्थानोय स्वराज्य संस्थाओं ओर सरकार ऊा राजस्व संबंध -- 
राजस्व के विपय में स्थानीय स्वतराज्य संस्था ओर केन्द्रीय या प्रांतीय 
सरकार का संबंध निम्न लिखित प्रकार का हो सकता है;-- 

१-- सरकार, संस्थाओं वसूल से किए जान वाल करों का स्वरूप 
तथा उनकी रकम निर्धारित कर दे, या केवल कर ही निर्धारित करे श्र 
यह अधिकार संस्थाओं को दे दे कि वे उससे अ्रनुमति लेकर करों स हान 
चाली आय को घटा बढ़ा सक । इस दशा में संस्थाएँ राजस्व के संबंध 
में सरकार के श्रधीन रहगी । 

२--सरकार, करों का स्वरूप ओर उनसे वसूल की जाने वाली 
रकम निश्चित करने का अधिकार संस्थाओं को ही दे द। इस दशा में 
संस्थाएं, राजस्व के संबंध में स्वाधीन रहेगी । 

भारतवर्ष में, य्यपि इस बात का विचार किया जाता है कि संस्थाएँ 
अपनी आय को बढ़ाव, तथापि अ्रभ्नी तक वे सरकार की सहायता का 
बहुत आश्रय लेतो हैं, उनकी अपनी आय इतनी नहीं ह्वोती कि वे अपने 
निरंतर बढ़ने वाले कार्या के भज्नी भांति चला सक । इसलिए जब कभी 
उन्हे' सरकार से यथेष्ट सहायता नहीं मिलती तो उन्हे! बहुत कठिनाई 
होती है । 

बड़े बड़े कार्मो के लिए संस्थाओं का बहुधा ऋण लेना होता हैं । 
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भारतवप में यह ऋण प्राय; सरकार से लिया जाता है । 

स्थानीय करों का विवेचन--कर संबंधी नियम पहिले दिए 
जा चुके हैं। करों का साधारण विवेचन भी हो चुका है। यहाँ स्थानीय 
करों के संबंध में कुछ विशेष बातों का उल्लेख किया जाता है । पहले 
व्यापार पर लगन वालों करें का विचार कर । 

व्यापार पर कर--भारतव्ष म कई प्रांतों में स्थानीय संस्थाओं की 
भ्रधिकतर आय डस महसूल से होती है जो इस देश के ही दूसरे स्थानों 
से उनकी सीमा के अंदर आने वाल माल पर लगता है । इसे चुंगी कहते 
हैं। यह कर स्थानीय उपभोग पर लगता है। पर जिन स्थानों से मात्र 
आाता है, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। 

पाश्चात्य देशों में आंतरिक व्यापार की खूब उन्नति हो गयी है । 
नगरों में सइकों का जाल सा बिछ्धा हुआ है, और प्रत्येक नगर एक दो 
खास चीज़ों के बनाने में लगा रह कर, अपनी शेष सब आवश्यकताओं 
की पूत्ति दूसरे स्थानों से माज्ञ मंगाकर करता है। ऐसो दशा में चुंगी 
लगाने का कार्य बहुत असुविधाजनक ओर अश्रपरिमित व्यय-साध्य हाता 
है। परंतु भारतवर्ष में यह बात नहीं है । 

इस कर से होने वाली आय अनिश्चित रहती है । कर-दाता का बढ़ी 
असुविधा रहती है, उसे जब अपने परिवार के आदमियों के साथ नगर 
में प्रवश करते समय चुंगी की चौको पर ठहरना पड़ता द्वै तो बुरा लगता 
है। यह कर जब जीवन-रक्षक पदार्था' पर लगता है तो इसका भार 
धनिकों की अपेक्षा गरीबों पर अधिक पड़ता है। इसके वसूल करने का 
खर्च अपेह्ाकृत अधिक हाता है, ओर इसमें धोखा दुकर कर से बचने की 
भी बहुत गुंजाइश हे । इस कर के कारण आदमियों तथा गाड़ियों आदि 
की आवाजाई में बाचा उपस्थित होती है । कर-जांच-समिति की सिक्रा- 
रिश थी छि यह कर उठा दिया जाना चाहिये, ओर अ्रगर ऐसा करना 
संभव न द्वो इसकी जगह अंतिम स्थान कर (“टरमिनल टेक्स”) लिया 
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जाय, जो वस्तुओं के भेद या मुल्य के अनुसार न होकर वज़न के हिलाब 
से होता है । 

मकान-फर--यह कर मकान के वार्पिक छिराए पर निर्धा- 
रित दर से लगाया जाता है । बहुत सी म्युनिसित्रिपेटियों में 
इस कर के लगाए जाने की गुंजाइश है, यदि मकानों के 
मोक़ ( साइट” ) का भी विचार रक्खा जाय तो आय श्रोर बढ़ 
सकती है । गृह-कर बहुधा मकान के मालिक पर न पड़ कर 
उसके किराएदार पर पड़ता है, क्योंकि माल्निक किराए के 
ख्राथ ही प्रत्यज्ञ अथवा गोण रूप से इसे वसूल कर लेता है। 
यदि मकानों की मांग बहुत न हो तो यह कर मकान माल्रिक पर ही 
पढ़ता है। देहातों में इस कर के समान “अ्रबवाब' लिया जाता है, यह 
प्रायः मालगुजारी के साथ उस पर एक आना फ्री रुपए के हिसाब से 
लिया जाता है। इसे सरकार वसूल करती है, भोर पीछे ज़िल्ला-बो्डों 
को दे देती है । 

यात्री-कर--कुछ स्थानों पर यात्री-कर लिया जाता है। इसका 
भार वहां आने वालों पर पड़ता है, जो यह समझा जाता है कि उन 
स्थानों से लाभ उठाते हैं। यह कर प्रायः रेलवे महसूत्र के साथ सुभोते 
से वसूल कर लिया जाता है । बहुत से स्थानों में इस आय का अधिकांश 
भाग स्थानीय कार्यों के लिए ही खर्च किया जाता है, यात्रियों के लिए 
नहीं । 

हेसियत-कर--यह थ्राय कर की भाँति प्रत्यत् कर है, इसका 
परिमाण बहुत कम रक्‍्खा जाता है इसे प्रायः ज़िला-बोड लेते हैं। कुछ 
स्थानों में नोकर रखने वालों से भी कर लिया जाता है । 


फ़ीस आ्रादि--कुछ विशेष कार्यो के उपलक्य में स्थानीय संस्थाएं 
नागरिकों से फ़ीस या महसूल लेती हैं, जेसे पानी (नल्न) का महसूल, 
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रोशनी का महसूल (बिजली आदि), स्कूल फ़ीस आदि। कुछ शुल्क 
विज्लासिता की वस्तुओं पर, अथवा सुब्यवस्था की दृष्टि से लिए जाते हैं 
यथा मोटर, साइकिल, तांगा, कुत्ता आदि रखने का महसूल । 


भारतवष की स्थानीय स्वराज्य संस्थाएँ --प्राचीन समय में यहाँ 
चिरकाल तक स्थानीय कार्य, देहातों में ग्राम्य-संस्थाओं द्वारा, और नगरों 
में व्यापार-संघों (ट्रंड गिढ्ड ) द्वारा होता रहा। भारतवर्ष देहातों 
का देश है। अब भी यहां ६० फ़ी सदो जनता देहातों में रहती है । पहले 
यहां का प्राय: प्रत्येक देहात अपनी शिक्षा स्वास्थ्यादि की सामाजिक 
आवश्यकता स्वयं पूरी कर लेता था। यहां की ग्राम्य पंचायत बहुत 
प्रसिद्ध रही हैं। प्रत्येक गाँव की पंचायत रक्षार्थ पुलिस रखती थी, छोटे 
मोटे रूगड़ों का निपटारा करती थी, भूमि-कर वसूल करके राज्य कोप में 
भेजतो थी, श्ौर तालाब, पाठशाला, मन्दिर, पुल, सड़क आदि स्थानीय 
उपयोगिता के सावंजनिक कार्यों का प्रबंध करती थी । मुग़ल शासन में 
भी पंचायतों का काम जारी रहा, यद्यपि उनका महत्व धीरे घीरे घटता 
गया । पीछे वे लुप्त-प्राय होगई' । केवल थोड़े स चिन्ह शेष हैं, जो 
उनके उच्च आदर्श की स्मृति कराते हैँ । अंगरेज़ों न भ्राचीन संस्थाओं की 
पुष्टि नहीं की, वरन्‌ उनके स्थान पर नवीन संस्थाओं को स्थापना की 
जिन्होंन अभी तक दुश में अच्छी जड़ नहीं पकड़ पाई 


अस्तु, भारतवर्ष में वततमान स्थानीय संस्थाओं के निम्न-लिखित 
भेद हैं-- 

१--म्युनिसिपैल्लिटियां ओर कारपोरेशन, तथा नोटीफाइड एरिया, 

२--स्थानीय और ज़िल्ला बोड, यनियन कमेटियां 

३--पंचायत 

४--पोर्ट ट्स्ट 

४-- इम्प्रवर्मेंट टुस्ट 
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अब इनका क्रमशः वर्णन करते हैं । 

म्युनिसिपेलिटियां ओर क!रपोरेशन--सन्‌ १८४२ ई० बंगाल 
में, और सन्‌ १८९० ई० में समस्त भारतवर्ष में म्युनिसिपत्निटियां स्थापित 
करने के विचार से ऐक्ट बनाया गया। इनको कुछ वास्तविक उन्नति 
सन्‌ $८७० ई० में, लाड सेयो के समय में हुई। सन्‌ १८८४७ ई० में 
लाडे गिपिन ने इनके अधिकार बढ़ाए, तब से इनका विशेष प्रचार 
हुआ है । 

प्रध्येक म्युनिसिपल्िटी की सीमा निश्चित की हुईं है । जो लोग 
उसके अन्दर रहते ओ्रोर उसे टेक्स देते हैं, वे रेट पयर? या कर-दाता कहाते 
हैं। इन कर-दाताओं में से जो निर्धारित वार्पिक कर देते हैं, अथवा 
जिनके पास जागीर हैं, व “वोटर” या मतदाता कहाते हैं। इन्हं अपनी 
अपनी भ्युनिसिपलटी के लिए मेम्बर (म्युनिसिपिल कमिश्नर) चुनने का 
अधिकार है । 

कलकत्ता, बंबई और मदरास शहर की म्युनिसिपल्लिटियां, म्युनिसिपत् 
कारपोरेशन या केवल “कारपोरेशन” कहल्वातो हैं। इनके मेम्बरों 
(कमिश्नरों) को कॉसिलर कहते हैं । अन्य म्युनिसिपेलिटियों से, इनका 
संगठन कुछ भिन्न प्रकार का, ओर आय-व्यय तथा काय-क्षेत्र अधिक 
होता है । 

कारये--म्युनिसिपेलिटियों और कारपोरेशनों के मुख्य कार्य, कहीं- 
कहीं कुछ भेद होते हुए, साधारणतया ये हैं:--- 

(१) सर्व साधारण की सुविधा की व्यवस्था करना; सड़क बनवाना, 
उनकी मरम्मत कराना, उन पर छिड्ककाव कराना, और बृत्त लगवाना, 
डाक-बंगला या सराय आदि सार्वजनिक मकान बनवाना, कहीं आग लग 
जाय तो उसे बुकाना, अकाल, जल की बाढ़, या अन्य विपत्ति के समय 
जनता की सहायता करना। 
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(२) स्वास्थ्य-रक्ा; अस्पताल या औपधालय खोलना, चेचक ओर 
प्लेग के टीके लगाने तथा मेले पानी बहाने का प्रबंध कराना, ओर छूत 
की बीमारियों को बंद करन के लिए. उचित उपाय काम में लाना; पीने 
के लिए स्वच्छु जल (नल आदि) की व्यवस्था करना, खाने के पदार्थो' में 
कोई हानिकारक वस्तु ता नहीं मिलाई गयी है, इसका निरीक्षण करना, 

(३) शिक्षा, विशेषतया प्रारम्भिक शिक्षा क॑ प्रचार के लिए पाठशालाओं 
की समुचित व्यवस्था करना; मेल ओर नुमायश कराना । 

(४) बिजली को रोशनी, ट्रामव तथा छोटी रेल्ों के बनाने में सहायता 
दुना । 

खरामदनी के साधन--हन संस्थाओं की आमदनी के मुख्य मुख्य 
साधन ये हैं।--- 

(१) चुंगी। अधिकतर उत्तर भारत, बंबई और मध्य प्रांत में; यह 
इन संस्थाओं की सीमा के अन्दर आने वाले माल तथा जानवरों पर 
लगतो है । संयुक्त प्रांत में इस कर की इतनी प्रधानता है कि कुछ ज़िलों 
में म्युनिसिपलिटियों का नाम ही 'चुंगी? पड़ गया है। (२) मकान और 
ज़मीन पर कर (विशेषतया आसखाम, बिहार-उड़ीसा, बंबडे, मध्य प्रांत 
श्र बंगाल में) । (३) व्यापार ओर पेशों पर कर, (विशेपतया मदरास, 
संयुक्त प्रांत, बंबई, मध्य प्रंत और बंगाल में) । (४) सड़कों और नदियों 
के पुल्लों पर कर (विशेषतया सदरास, बंबई ओर आसाम में) । (५) सवा- 
रियो, गाड़ी, बग्गी, साइकिल, मोटर ओर नाव पर कर । (६) पानी, 
रोशनी, नालियों की सफ़ाई, हाट-बाज़ार, क़साई ख़ाने, पायख़ाने आदि 
पर कर । (७) हैसियत, जायदाद और जानवरों पर कर । (०) यात्रियों 
पर कर, यह कर एऋ निर्धारित दूरी से अधिह के फ़ासले से आने वार्लों 
पर लगता है ओर प्रायः रेलब्रे टिकट के मूल्य के साथ ही वसूल कर 
लिया जाता है । (£) स्युनिसिपल स्कूलों की फ़ीस। (१०) कांजी-होस 
की फ़ीस । (११) सरकारी सहायता या ऋण । 
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कुछ प्रांतों में शिक्षा, अस्पतालों ओर पशु चिकित्सा के लिए म्युनि- 
सिपेल्रिटियों को सरकारी सहायता मिलती है । जब किसी स्थुनिसिपेलिटी 
को मेले पानी के बहाव के लिए नालियां बनानी होती हैं अथवा, जल- 
प्रबंध के लिए शहर में नत्न आदि लगाने होते हैं ता वह ऋण लती है। 
यदि उचित समझा जाय, तो इस ख़र्च का कुछ भार सरकार कुछ शर्तों 
से अपने ऊपर ले लेती है । 

संख्या ओर आय-उ्यय--त्रिटिश भारत में ( जिसमें अत्र बर्मा 
नहीं है ) सब स्थुनिसिपेलिटियों ओर कारपोरेशनों की संख्या ७२७ है। 
हन संस्थाओं की कुल आय ओर ऋण ३४ करोड़ रुपया है । इसमें २२ 
करोड़ रुपए से अधिक कलकत्ता, मद्रास ओर बंबई का ही भाग है; अकेले 
बंबई की उक्त मदद की रक़म १८ करोड़ हैं। इस प्रकार ७२४ म्युनिसिपे- 
लिटियों की आय १२ करोड रुपए रह गईं; और यह कितनी कम है, 
यह लिखने को श्रावश्यकता नहों | कई प्रांत में म्यु निसिपेलिटियां अपना 
बजट या नया कर सरकार (या कमिश्नरों) से मंज़्र कराती हें । 


जन संख्या ओर कर की मात्रा--कुल्न म्युनिसिपेलिटियों और 
कारपोरेशनों की स्रीमा में २ करोड़ १२ लाख से अधिक, अर्थात्‌ ब्रिटिश 
भारत की कुल जन संख्या के लगभग ए् फ्री सदी से कुछ कम आदमी 
रहते हैं । ६९३ म्पुनिसिपैलिटियों में पचास-पचास हज़ार से कम, ओर 
शेप ७४ में पचास-पचास हज़ार या अधिक आदमी हैं । म्युनिसिपेलिटयों 
की सीमा में, प्रत्येक आदमी पर म्थुनिसिपल्ञ कर की ओसत भिन्न-भिन्न 
हैं; उदाहरणवत्‌ बंबई शहर में २३ रु०, बंबई प्रांत में (बंबई शहर 
छोड़कर) € रु० & आने, संयुक्त प्रांत में ३ रु० ४ आने, बिहार-उड़ीसा 
में २ रु० १ आना, मध्य प्रांत बरार में ३े रु० । 


नोटीफाइड एरिया--थे अधिकतर पंजाब ओर संयुक्त प्रांत में 
है। इन्हें ग्युनिसिपेलिटियों के थोड़े-थोढ़े से अधिछार होते हैं । ये उसी 
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क्षेत्र में होते हैं, जहां बाज़ार या क़स्बा अवश्य हो, ओर जिसकी जन- 
संख्या दस हज़ार से अधिक न हो । म्युनिस्तिपेल्िटियों की अपेक्षा इनकी 
आय ( एवं व्यय ) कम रहती है। इनके अधिकांश सदस्य नामज़द 
होते हैं । 


बोडे या यूनियन--देहातों में स्थानीय स्वराज्य का प्रारम्भ, स्थुनि- 
सिपेलिटियों के स्थापित होने के बहुत दिनों बाद हुआ । यहां स्वास्थ, 
सफ़ाई, प्रारम्भिक शिक्षा तथा ओ्रौषधादि का प्रबंध रखने के उद्देश्य से 
ग्राम्य-बोईड! संगठित किए गए हैं। इंसके तीन भेद हैं:--(१) “लोकल” 
बोर (एक बड़े गाँव में, या छोटे गाँवों के समूह में), (२) ताललुक़ा 
अथवा सब-डिविज़्नल बोडं, और (३) ज़िला-बोड" । भारतवर्ष के 
भिन्न-भिन्न प्रांतों में बोड्डों की व्यवस्था एक-सी नहीं है। मद्रास और 
मध्य प्रांत में इनकी स्थापना अ्रधिक हुईं है। मदुरास में प्रत्येक बड़े 
गाँव का अथवा कई गांवों को मिल्लाकर उन सब का, एक यूनियन, बना 
दिया गया है। बंबई में बोर्डो' के कंवल दो ही भेद हैं:--ज़िला-बोडे 
और ताललुक़-बोर्ड । बंगात्न, पंजाब, पश्चिनोत्तर सीमा प्रांत में जिल्ा- 
बोर्ड स्थापित कर दिए गए हैं, और लोकल बोडों के बनाने का अधिकार 
प्रांतीय सरकारों को दे दिया गया है। आसाम में ज़िल्ला-बोर्ड नहीं हैं, 
वहां केवल सब-डिवीज़नब्-बोडं ही हैं । 


बोडी की आय के खाधन--बोर्डो' की श्रधिकतर आय उस 
मददसूल से होती है जो भूमि पर क्वगाया जाता है। इसे सरकारों वार्षिक 
लगान या मालगुज्ञारी के साथ द्वी प्रायः एक आना फ्री रुपए के हिसाब 
से, वसूल्न करके इन बोर्डो' को दे दिया जाता है । इसके अतिरिक्त विशेष 
कार्यो' के लिए. सरकार कुछ रक्तम, कुछ शर्त्तो" से प्रदान कर देती है। 


_अनलनलन्‍म कल 


१ज़िला-बोर्ड को मध्य प्रांत में जिज्ना-कोंसिल कहते हैं । 
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ग्राय के अन्य श्रोत तालाब, घाट, सड़क पर के महसूल, पशु-चिकित्सा 
और स्कूलों की फ्रीस, कांजी होस की झामदनी, मेले या नुमायशों पर 
कर, तथा सार्वजनिक उद्यानों का भमि-कर हैं । (आसाम प्रांत को छोड़ 
कर) अधीन ज़िला-बोर्डा का कोई स्रतन्त्र आय-पश्रोत नहीं, उन्हे! समय 
समय पर ज़िला-बोड्डों से ही कुछ मिल जाता है । 

बोर्डा का कत्तव्य पाज्नन--बोर्डो को श्रपने ग्राम्य-क्षेत्र में वेसे 
सब कार्य करने होते हैं, जेसे स्युनिसिपलिटियों को नगरों में करने होते 
हैं, उनके अतिरिक्त इन्हे! कृषि और पशुओं की उन्नति के ल्लिए भी 
विविध कार्य करने चाहिए। इस प्रकार उनका कत्तंव्य कितना महान 
है, यह स्पष्ट ही हे। इसे देखते हुए यह कहना अजुचित न होगा कि 
बोड प्रायः बहुत ही कम कार्य कर रहे हैं । इसका प्रधान कारण यह है 
कि उनकी आय बहुत थोड़ी--सालाना, लगभग १९ कराड़ ९२ लाख 
रुपया है, जब कि उनके क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या २३ 
करोड़ से श्रधिफ है 

पंचायतें--पंचायतों की स्थापना और उन्नति का कार्य, अपनी 
अपनी परिस्थिति के श्रनुसार करने के लिए, प्रांतीय सरकारों पर छोड़ा 
गया है । भारत सरकार निर्धारित सिद्धांतों के ग्रनुसार, पंचायत स्थापित 
करने के पक्त में है। पंचायतों को दीवानी ओर फ़ौजदारी दानों प्रकार के 
साधारण मामलों का फ़ेसला करने का अधिकार होता है । शिक्षा, स्वास्थ- 
सफ़ाई, ओर आवारा फिर कर नुक़सान पहुँचाने वाले मवेशियों के 
संबंध में भी उन्हे कुछ अधिकार दिए गए हैं। पंचायतों को समय- 
समय पर अ्रन्य स्वराज्य-संस्थाओं तथा सरकार से कुछ रक़्म मित्नती 
है। इस के अतिरिक्त वे निर्धारित नियर्मों के अनुसार, अपन क्षेत्र के 
आदुर्भियों पर कुछु कर लगा सकती हैं। यदि उन का कोई कर या 
जुर्माना वसूल न हो तो ज़िला-मेज़िस्ट्रेट उसे वसूत्व करा देता है। पंचायतों 
को अ्रपनी आय, ज़िल्ला-मजिस्ट टे की श्रनुमति से ही, शिक्षा, स्वास्थ, 
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सफ़ाई में, या कच्ची सड़क बनवाने आदि के कारये में ख़् करनी 
होती है । 

पोट-ट्स्ट--बन्दरगाहों का स्थानीय प्रबंध करने वाली संस्थाएँ 
'पोर्ट-ट्रस्ट” कहलाती हैं । ये घा्दों पर माल्रगोदाम बनवाती हैं, ओर 
व्यापार के सुभीते के लिए नाव, और छोटे जहाज़ की सुब्यवस्था करती हैं। 
समुद्द-तट, नगर के निकटवर्ती समुद्-भाग, या नदी पर इनका पूरा 
अधिकार रहता है। इनको पुलिस अलग रहती है । इनके सभासद 
कमिश्नर या ट्रस्टी कहाते हैं। समासदों में चेम्बर-आफ-कामर्स जेसी 
व्यापार-संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं । कलकत्ते ओर करांची में म्थुनि- 
सिपलिटियों के भी प्रतिनिधि इनमें लिए जाते हैं । कलकत्ते के अतिरिक्त 
सब पोट-द्रस्टों में निर्वाचित सदस्यों की अपेक्षा नामज़द ही अधिक 
रहते हैं। अधिकांश सदस्य योरपियन हाते है' । म्युनिसिपलिटियों की 
अपेक्षा पोट-द्रस्टों में सरकारी हस्तक्षेप अ्रधिक है। माल-लदाई और 
उतराई, गोदाम के किराए, तथा जहाज़ों के कर से जो आमदनी होती 
है, वही इनकी आय है। इन्हे आवश्यक कार्यो के लिए क़र्ज़ लेने का 
अधिकार है। प्रधान पोर्ट -ट्रस्ट कलकत्ता, बंबई, करांची, मद्रास श्रोर 
चटगगांव में है'। इनकी कुल आय ७ करोड़ ४७१ लाख रुपए हैं । पोर्ट- 
ट्रस्टों पर त्वगभग ४० करोड़ रुपए से अधिक ऋण चढ़ा हुआ है । 

इम्प्रवमेंट ट्रस्ट--बड़े-बड़े शहरों की उनज्ञति या खुधार के लिए 
कभी कभी विशेष कार्य करने होते हैं, जेसे सड़कों को छोड़ी करना, घनी 
बस्तियों को हवादार बनाना, ग़रीबों ओर मज़दूरों के ल्लिए मकानों की 
सुब्यवस्था करना आदि। इन कार्मो को म्युनिसिपलिटियां नहीं कर 
सकतीं: उन्हें तो अपना रोज़मर्रा का काम ही बहत है । श्रत: इनके वास्ते 
इम्प्रवमेंट ट्रस्ट बनाए जाते हैं । ये कलकत्ता, बम्बई, रंगून, इलाहाबाद, 
लखनऊ, भर कानपूर आदि में हैं । इनके सदस्य सरकार, म्युनिसिपलि- 
टिया तथा व्यापारिक संस्थाओ्रों द्वारा नामज़दु किए जाते है' । ये अपने 
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अधिकार-गत भूमि आदि का किराया, तथा आवश्यकतानुसार ऋण या 
सहायता लेते है' । 

उपसंहार--स्थानीय स्वराज्य-संस्थाओं के विपय सें यह स्पष्ट है कि 
अंगरेजो ने प्राचीन संस्थाओं की पुष्टि नहीं की; वरत्‌ उनके स्थान पर नवीन 
संस्थाओं की स्थापना की है, तथा उन पर कमिश्नर आदि का नियंत्रण 
अंकुश विशेष रूप से रखा है । लाई रिपन के समथ (सन्‌ १८८४ ई०) 
से अब तक इन्हे स्थानीय पुक्तिस आदि संबंधी कुछ नवीन अधिकार 
नहीं दिए गए। पंचायते तो नामज़द सदस्यों की ही संस्थाएं हैं, प्रति- 
निधियों की नहीं । इनकी आय के साधन भी बहुत कम हैं । इसलिए ये 
बहुत कम कार्य कर पाती हैं, और इसी से ये यर्थेष्ट फल्ली-फुल्ी नहीं । 
इनकी वृद्धि और विस्तार की आवश्यकता असंदिग्ध है । 

बहुत सी स्युनिसिपलिटियों और ज़िला-बोर्डो के संबंध में यह शिका- 
यत है कि सड़कों की दशा ठीक नहीं है, प्राथमिक शिक्षा यथेष्ट रूप में 
नहीं दी जा रही है, या कनन्‍्याओं की शिक्षा में बहुत कम प्रगति हो रही है । 
टन दोपों का एक कारण तो यह हैं कि इन संस्थाओं की आय के साधन 
कम हैं, जिसके विषय में पहले लिखा जा चुका है । इसके श्रतिरिक्त, बात 
यह भी है कि इनमें अनेक आदमी कोई ख़ास कार्य-क्रम लेकर नहीं 
पहुँचते, व्यक्तिगत कीर्ति या यश श्रादि के लिए जाते हैं ओर दल्लन-बन्दी 
करते हैं, जिससे सावजनिक हित की उपेक्षा होती है। मत-दाताओं 
को चाहिए कि मित्रता या रिश्तेदारी आदि का लिहाज़ छाड़कर, कार्य 
करने वाले सदस्य निर्वाचित किया कर, श्रोर समय-समय पर इंस बात 
की जाँच करते रहे' कि सद॒स्प अपने कर्तव्य का समुचित पालन करते 
हैं या नहीं । अस्तु, जनता एवं सरकार दोनों को इस बात का भरसक 
प्रयत्ष करना चाहिए कि भारतवष की स्थानीय स्वराज्य-संस्थाएं वास्तव 
में स्वराज्य-संस्थाएं हों ओर अपने ज्ञेत्र के विविध कार्यों का योग्यता- 
पूर्वक सम्पादुन कर सक । 


सोलहवां परिच्छेद 
सावजनिक ऋण 


भारतवपषे में, केंद्रीय सरकार को ऋण के सूद में प्रति व तेरह- 
चघोदह करोड़ रुपए दना हाता है। प्रांतीय सरकारों को भी प्रति वर्ष 
थोड़े बहुत परिमाण में इस मद्द में ख़चे करना होता है । इसी से, 
राजस्व में ऋण के महत्व का श्रनुमान हो सकता है। इस परिच्छेद में 
ऋण के विपय में ही विचार करना है । 


राज्य के ऋण की आवश्यकता--पहिल कह चुक हैं कि राज्य 
को विविध कार्यो के सम्पादन के लिए, उनके ख़र्च की व्यवस्था करनी 
हाती है, कर लगाने पड़ते हैँ । ज्यों-ज्यों खर्च बढ़ेगा, कर बढ़ाने होंगे । 
पहले तत्कालीन करों की मात्रा या संख्या बढ़ाकर अश्विक आय प्राप्त 
करने का प्रयत्न किया जाता है । परंतु जब ख़र्च इतना अधिक बढ़ जाता 
है कि उसको पूरा करने के लिए करों के बढ़ाने की गुंजायश न हों, 
ग्रथवा जब काई ख़्च इस प्रकार का हा कि उसके जल़िए कर लगाना 
उचित न समकाा जाय, तो राज्य को ऋण लेने की आवश्यकता 
होती है । 

राज्य का ऋण लेन की सुविधा--सहकारी समितियों या व्यापा- 
रिक कम्पनियों की भाँति, राज्य की साख व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक 
होती है । उस पूंजी, अधिक मात्रा में ओर कम सूद पर मिल सकती हे । 
यदि ऋण बहुत ही अधिक लिया जाय तो यह सुविधा कम हो जायगी । 
जब किसी देश की माली हालत अच्छी न हो, हिसाब साफ़ न रहता हो, 
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गा श्रशांति श्रोर युद्ध की श्रवस्था हो, तो भी ऋण लेने की सुविधा कम 
री जाती है। पराधीन देश की सरकार शासक-देश से, अ्रथवा उसकी 
पाख पर ऋण ले सकती है । 


विगत कई वर्षो में भारत सरकार का ख्तचे उसकी शआ॥आय से अधिक 
इशआ्आा, नएु-नए कर लगाने पर भी उसे घाटा रहा । हस से ऋण बढ़ता 
य्या। तथापि भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार की साख पर ऋण जलने 
ही सुविधा बनी हुई दे । परंतु सुविधा द्वोने पर भी राज्य को बिना सोचे- 
पके ऋण नहीं लेते रहना चाहिए । 


किन-किन दशाओं में ऋण लिया जाता है (---साधारणतया 
प्वीन दशाएं ऐसी हैं जिनमें धन प्राप्त करने के त्लिए, राज्य ऋण लिया 
एरता हैः-- 


( १ ) जब राज्य नहर या पुल्तन आदि ऐसा सावंजनिक निर्माण- 
कार्य करे जिनसे महसूत्न श्रादि को श्राय हो, अथवा जब वह उद्योग-घंधों 
की वृद्धि तथा व्यापार की उन्नति के ऐसे उत्पादक कार्यो का संचात्षन 
5रे, जिनसे देश-वासियों की धन-बृद्धि हो, भर काज्नांतर में राज्य की, 
छरों से प्राप्त होने वाली आय स्वयं बढ़ जाय । ऐसी दशा में आवश्यक 
बन, कर-वृद्धि से प्राप्त करना बुद्धिमानी नहीं है। ऋण लेकर इसके 
क्षेए व्यय करना चाहिए। इस व्यय से भविष्य में चिरकाल तक 
प्रोय द्वोती है, श्रतः इस व्यय का उसी कार्य की आय से क्रमशः कई 
पपों में वसूल करना श्रेयष्कर है; हां, राज्य को ग्राप्त होने वाली श्राय का 
बढ़ी सावधानी से अनुमान करना चाहिए । 


जब अ्रकात्न आदि श्रार्थिक दुर्घटना के कारण, कुछ समय के 
लए राष्ट्र की आय घट जाय तथा राज्य का ख़्च चलाना कठिन 


१३२ राजस्व 


हो जाय, तो ऋण लेना उचित नहीं, क्योंकि इस से श्रार्थिक 
दुर्घटना न होने की दशा में भी ऋण तने की आदत पढ़ने की 
आशंका है। अतः: आय को उपयुक्त कमी के करों से ही पूरा करना 
ठीक है। पहले कहा जा चुका ऐ कि भारतवर्ष में श्रकाल होने पर 
सरकार ऋण नहीं व्वेती, वरन्‌ इस काय के ल्षिए अलग रकक्‍्खे हुए रुपयों 
का ही उपयोग करती है । 


(२ ) जब राज्य पर किसी दूसरे राज्य के आक्रमण आदि 
किसी ऐसे शआराकस्मिक व्यय का भार आ पड़े, जिस की बार-बार 
पुनरावृत्ति की आशा न हा, तो एसी दशा में भी ऋण लेना ही उचित 
होगा, क्योंकि कर लगाने शोर फिर जल्दी उसे हटाने से राजस्व में बड़ी 
गड़बड़ मचती है, ओर करों की समानता घटती है। यद्यपि इस ऋण 
से भविष्य में काई आय नहीं हाती, तथापि राज्य की स्वतंत्रता के लिए 
यह आवश्यक है । 


दूसरों का परतंत्र करने वाले युद्धों के ज्षिण अथवा अन्य शअ्रनुत्पादक 
कार्या के ज्षिण, श्रपन सिर पर ऋण का भार चढ़ाना कदापि उचित 
नहीं । 

देशी-विदेशी ऋण-- ऋण यथा संभव स्वदेश में ही लिया जाना 
चाहिए । विदेश में ऋण लेने से सूद का रुपया देश से बाहर जाता है 
इस के श्रतिरिक्त विदेशी ऋण-दाता या साहूकार अपने व्यापारि 
ओर राजनेतिक अधिकारों की वृद्धि का भी लक्षय रखते हैं , 
इस प्रकार ज्यॉन्ज्यों किसी देश पर ऋण का भार बढ़ता जाता 
है, वह आर्थिक ओर राजनेतिक, दोनों दृष्टियों से अधिकाधिक 
पराधीन होता जाता है । अस्तु, विदेश से ऋण लेने में साव- 
धानी रखने की बड़ी श्रावश्यकता हैे। परंतु भारत सरकार को इस 
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बात की स्वतंत्रता नहीं है कि जहां कहों से ऋण अच्छी शर्तों पर, तथा 
कम सद में मिले, वहां से हो ले सके. उसे तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 
इंगलेण्ड में ही लेना पड़ता है और वह न केवल उत्पादक कार्यों के लिए 
ही ऋण लेती है वरन्‌ अनुत्पादक कायों के लिए भी वहाँ से ऋण लेती 
रहती है, जिससे यहां के उद्योग घंधों की वृद्धि नहीं होती, और जनता 
को अधिक कर-भार सहना पड़ता है, तथा उसकी आर्थिक दशा ख़राब होती 
रहती है । भारत सरकार के ऋण लेने पर यहाँ के लोक-प्रतिनिधियाँ का 
कोई नियंत्रण नहों है, भारतीय व्यवस्थापक-मंडल से इसकी स्व्रीकृत ली 
जाया करे तो इस पर कुछ रोक-थाम हो । 


राष्ट्रीय ऋण का भार--किसी राज्य के निवासियों पर राष्ट्रीय ऋण 
का भार कितना है, इसका ठीक अनुमान करना बहुत कठिन है । विविध 
उपायों का प्रयोग करके देखा जाय और यदि सब का फल एक ही प्रकार का 
हो तो कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है । उपयुक्त उपायों में से प्रथम 
ऋण की कुल मात्रा का विचार है; परंतु श्रकेले इसी के आधार पर कुछ 
नहीं कहा जु सकता । यह भी देखना होगा कि यह ऋण कितनी जन- 
संख्या पर है, ओर यह जनता कहां तक घनवान्‌ या निर्धन है। यह 
सवथा संभव है कि धनी जनता पर प्रति व्यक्ति कर का परिमाण अधिक 
होने पर भी, उस पर कम कर वाली जनता की श्रपेत्ता कर-भार कम ही 
हो । उदाहरणवत्‌ भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति कर की मात्रा इंगलेंड की 
अपेक्षा कम हाने पर भो, यहां कर-भार कम नहों कहा जा सझृता । 
ऋण-पत्रों के मुल्य से भी कर-भार का ठीक अनुमान नहीं हो सकता; 
ऊफरारण, किसी समय के ऋण पत्रों के विक्रय का बाज्ञार-दर केवल एक 
ररिमित संख्या के ऋण पत्रों के तत्कालीन मूल्य को ही सूचित करता है । 
इस में कुछ स्थिरता नहीं होती । 


भिन्न-भिन्न राज्यों की ब्याज-दर की तुलना करने से भी कर-भार 


53 
का ठीक अनुमान नहीं किया जा सकता । हम पहिल्े बता आए हैं कि 


भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार की साख पर ऋण कम सूद पर 
मिलता है; अब, यदि जम॑नी या फ्रांस का अपने ऋण पर ऊँची दर से 
सूद देना पड़ता हो तो यह नहीं कहा जा सकता कि भारतवर्ष पर राष्ट्रीय 
ऋण का भार कम ह | 


राष्ट्रीय ऋण के परिमाण की (क) राष्ट्रीय आय से या ( ख ) संपूर्ण 
जातीय धन से, तुलना करके भी ऋण-भार का अनुमान लगाने 
का प्रयत्न किया जाता है, परंतु राष्ट्रीय श्राय या संपूर्ण जातीय घन का 
ठीक हिसाब लगाना भी सहज नहीं है; ओर, विशेषतया जब कि देश में 
वहुत से विदेशियों को काफ़ी आय हो, तथा राष्ट्रीय संपत्ति में 
उनका खासा अधिकार हो तो यह समस्या श्लोर भी कठिन हो 
जाती है । 


अस्तु, जैसा पहले कहा गया है, उपयुक्त विविध उपायों द्वारा की 
हुईं जांच का फल जब एक ही प्रकार का हो, तभी किसी राज्य के ऋण- 
भार के संबंध में कुछ ठीक राय दी जा सकती है । 


भारत का साव जनिक ऋणु--भारतवर्प के सार्व-जनिक ऋण का 
श्रीगणेश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया ओर उसी ने इस को बहुत कुछ 
बढ़ाया । कंपनी के अंत होने के बाद्‌ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको 
सुरक्षित कर दिया, तब से इस की ख़ब वृद्धि हुई हे । 


इस ऋण का यह कारण है, कि राज्य का व्यय बढ़ गया और नए-नए 
करों के लगाने और बढ़ाने पर भी उस का पूरा नहीं पढ़ा | पुनः एशिया 
के कई स्थानों में, ओर अफ्रीका के कुछ स्थानों में भी, अंगरेज़ों का 
व्यापारिक और राजनतिक आधिपत्य स्थिर करने में भी प्रायः भारतवर्ष 
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के ही द्वव्य और सेना का उपयोग हुआ है। इस बात की पुष्टि के लिए 
हम नीचे कुछ घटनाएं उदछ्त करते हैं । 

भारत पर कंपनी के युद्धों का भार--ईस्ट इंडिया कंपनी इंगलेंड 
के राजा की प्रतिनिधि थी । उस ने इंगलेंड के शत्रु फ्रांस से, ओर फ्रांस 
से सहायता-प्राप्त भारतीय नरेशों से कई युद्ध किए | वह ईन का भार न 
उठा सकी, ऋण, ग्रस्त हो गई । सन्‌ १७६४ ई० में बंगाल को दीवानी 
प्राप्त कर लेने पर उस ने अपने ऋण का भार इस प्रांत से हानवाली 
ग्रामदनी पर डाल दिया। वास्तव में यहाँ स ही भारत का सावंजनिक 
ऋण आरंभ होता है । 

सिंहल द्वीप; सिंगापुर, हांकांग, श्रदन, ओर रंगून सभी प्रदेश 
इंगलेंड न भारत की सेना और धन के द्वारा जीते हैं। अ्रफ़ग़ानिस्तान, 
चीन, बर्मा, श्रोर ईरान से अंगरेज़ों ने युद्ध किए, उन में रुपयों की 
ज़रूरत हुईं। इन सब युद्धों में भी भारत के ही द्वव्य ओर सेना का 
उपयोग किया गया । इस प्रकार भारत पर ऋण-भार बढ़ता गया । 

कंपनी के काराबार का भार--कंपनी ने अपना जो कारोबार 
सेट हलीना, वेन कूलन, मल्लाक्का, भिंस-आफ़ वेल्स द्वीप, और कानटन 
में चला रकखा था, उस का सब व्यय-भार, ओर अंगरेज़ों ने जो श्राक्रमण 
उत्तमाशा अंतरीप, मनिल्‍्ला, मारिशश, तथा मक्काका टापुओं पर किए थे, 
उन सब का ख़्च भी भारत पर पड़ा । 


इेसस्‍्ट इंडिया कंपनी को सन्‌ १८०१३ ह० तक भारतवपं में व्यापारिक 
अधिकारों के अतिरिक्त राजनेतिक सत्ता प्राप्त रही । उस ने अपने इन दो 
खातों का हिसाब अलग न रख कर अपने विविध प्रकार के व्यापारिक 
ओर युद्ध संबंधी व्यय के भार को भी शासन संबंधी ही दुर्शा कर, 
भारतवपे के ऊपर रख दिया । 


कंपनी के पुरस्कार का भार--सन्‌ ३८१३ से कंपनी को 
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केवल चीन में व्यापार करने का अधिकार रह गया था; सन्‌ $८३३ 
में वह भी हटा दिया गया । अब से कंपनी भारतवरपष की शासक समुदाय 
मात्र रही । उसकी संपत्ति भारत सम्राट को दी गयी । उसके ऋण ओर 
दायित्व का भार भारत सरकार को सांपा गया । निश्चय हुआ कि इंगरलड 
की पूंजी पर १०॥ प्रति सेकड़ा ( कुल लगभग ६३ लाख रुपया ) प्रति 
वष दिया जावे । सन्‌ १८७३ के बाद पार्लियामेंट चाहे तो पूजी के 
हिस्से के प्रति एक हज़ार रुपए के बदले दा हज़ार रुपए ( अर्थात्‌ कुल 
१२ करोड़ रुपए ) एक साथ देकर मुनाफ़ से छुटकारा पा सके । 

इस प्रकार भारतवर्ष ७० वर्ष तक ६३ त्वाख रुपया श्रति वर्ष वार्षिक 
मुनाफ़ के नाम से दुता रहा। सन्‌ १८७३ में ऋण चुकान वाल 
फड में १२ करोड़ रुपया जमा नहीं हो सका, जेसी की पूर्व में आशा की 
गई थी। कमी को पूरा करने के लिए भारत-संत्री ने भारत के जिम्मे 
४॥ करोड़ रुपया, सार्वजनिक ऋण के नाम से भर कर दिया । 

सनू १८३३ में जब कंपनी के व्यापारिक अधिकारों का अन्त किया 
गया ता डचित ता यही था कि भारतवप को उक्त ऋण के बार से मुक्त 
करने का प्रयत्न किया जाता, परंतु यहाँ उसे स्थायी रूप से उस ऋण 
के लिए जिम्मेदार कर दिया ओर कुछ अंशों में उस ऋण का वढ़ा भी 
दिया गया । 


यहाँ के शासन-व्यय के निमित्त बहुत सा धन प्रतिवर्ष इंगलेंड जाता 
है । इसे 'हाम चाजज़” या विलायती ख़र्च कहते हैं" इस के 
अंतर्गत खूद में यहाँ से प्रतिवर्ष एक बड़ी रक्तम जाती है । 
जिस पूजी पर वह सूद दिया जाता है वह खब उत्पादक कार्यों में ही लगी 





१३स मद्द में निम्न लिखित विपयों के खुच का समावेश है--आय 
प्राप्ति का व्यय, रेल, नहर, डाक ओर तार, ऋण का सूद, सिविल शासन, 
मद्रा. टकसाल और विनिमय, म॒ल्को मकानात, सेना आदि । 
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हुई नहीं है; जो उत्पादक कार्यों में है; उसंका भी पूंणं ज्ञाभ इस देश को 
पहीं मिलता । उदाहरणबत्‌ रेल आदि का बहुत-सा सामान यहाँ तैयार 
कराया जा सकता है। रेलों में, आरंभ में बेहद ख़्च हुआ और कई 
बर्ष श्रपार हानि उठानी पड़ी। इन सब बारतों से वहाँ खंच का 
भार बढ़ता जाता है और सावंजनिक ऋण की वृद्धि में सहायता 
मिलती है । 


सिपाही विद्रोह का भार--सन्‌ १४९७ ई० में भारत में 
सिपाही विद्रोह हुआ । उसके दमन करने में जो व्यय हुआ, 
डसके कारण अगले वर्ष यहाँ ऋण की मात्रा और बढ़ गईं । " 


पालियामेंट का समय--यह बड़ा भारी ऋण चाहे वह कम्पनी की, 
एशिया, योरप, या अफीका महाद्वीप में लड़ी हुईं ब्बाइयों के कारण 
बढ़ा हो, चाद्टे 'होम चाजेज़” के नाम से दी जाने वाल्ली वापषिंक रक़म के 
कारण बढ़ा दी, अथवा सन्‌ १८५७ ई० का सिपाही-विद्रोह द्वी इसकी 
अपार वृद्धि का देतु हो, सन्‌ १८९८ की नई सरकार के उसी समय 
हस्तांतरित किया गया जब भारतवष का भाग्य-चक्र कम्पनी के हाथ से 
निकल कर साम्राज्ञी के द्वार्थों में पहुंचा । सन्‌ १८५८ ई० में सन्‌ १८३३ 
ईं० की बात दोहराई गई । उक्त वर्ष में भारत की सुव्यवस्था और 
सुशासन के लिए,” पास किए हुए एक्ट में लिखा है कि “ईस्ट इंडिया 


१ सहाशय जान ब्राइट ने कहा था “मेरा विचार है कि सिपाही- 
विद्रोह दमन करने में जो ४० करोड रुपया व्यय हुआ है, उसे भारत - 
वासियों के सिर सढ़ना उन के ऊपर असहय बोर होगा ।**'' * ******* 
यदि प्रत्येक मनुष्य के साथ न्याय किया जाय तो इस में संदेह नहीं 
कि ये ४० करोड़ रुपए इस देश ( इंगलेंड ) की प्रजा से कर द्वारा वसूल 
होने चाहिएं ।”? 
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कंपनी के मूलधन पर मुनाफ़ा ओर तमाम तमस्सुक, बोंड और ग्रेट 
ब्रिटेन के अन्य सब ऋण, तथा कम्पनी के और भी सब श्रकार के देय 
ऋण, भारत के राज्यकर की आय से दिए जायेंगे और दिए जाने 
योग्य हैं ।” 

क्रमशः भारत का शासन-व्यय बढ़ता गया । राजस्व-सद॒स्य ने आय 
का अनुमान कम और व्यय का अनुमान बहुत अभ्रधिक करके करों की 
दर ऊँची रकक्‍्खी। इस से बीसवीं सदी के प्रथम दस वर्षो में सरकारी 
बचत का ग्रोसत चार करोड़ रुपए रद्दा। सरकार ने फिर भी करों को 
कम करने का विचार न किया, श्रोर न बचत के रुपए से देश में शिक्षा 
ओर स्वास्थ्य का विशेष प्रबंध किया । उस ने प्रायः बचत के रुपए को 
अनुत्पादक ऋण कम करने के काम में लगाया । महायुद्ध के समय में 
भारत सरकार ने ब्रिटिश-सरकार को डेढ़-सो करोड़ रुपया “दान? दिया । 
इस रक़म से भारत सरकार से अनुत्पादक ऋण में इतनी वृद्धि श्रौर 
हो गई । 

ऋण की रक़म-भारत-सरकार का कुल सरकारी ऋण ३१ माचे 
१६३२५ हं० को १२३६ करोड़ रुपए था, इस में से ७२२ करोड़ भारतवर्ष 
में ओर शेप इंगलेंड में लिया हुआ था । कुज्ञ ऋण में से १०३३ करोड़ 
रुपए का ऋण ऐसा है, जिस के वदले में किसी न किसी प्रकार की सम्पत्ति 
विद्यमान है । ७९७ करोड़ रुपए ता रेलों में ही लगे हुए हैं, शेप में से 
कुछ रकम व्यवसायिक विश्रार्गों में लगी हुई है, कुछ प्रांतों तथा देशी 
राज्यों को उधार दी हुईं है और कुछ नक॒द मोजूद है । ऋण को जो रक॒म 
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रेलों में लगी हुई है उसका सूद रेलों के व्यय की की मद्द में दिखाया 
जाता है। ऋण के २०३ करोड़ रुपए ऐस हैं जिनके बदले में कोई भी 
सम्पत्ति विद्यमान नहीं हूं । 


सूद का हिसाब--सन्‌ १६३४-३४ के आय व्यय श्रुमान में कद्रीय 
ब्यय में सावंजनिक ऋण के सूद की रक़म १३ करोड़ ३४ लाख रुपए 
दिखाई गई है। विदित हो कि उपयुक्त रक्षम दिखाते हुए कुल सूद की रकम 
में से रेल, ग्राबपाशी, डाक श्रोर तार की मद्दों के, तथा प्रांतीय सरकारों 
से लिए जाने वाले सूद को रक़म घटा दी गई है। अन्यथा उस वर्ष का 
कुल सूद कहीं अधिक बंठता । 


अधिकारियों के बहुत अधिक ख़र्च के कारण, नए-नए करों के लगने 
हुए भी देश पर, सूद पर लिए हुए ऋण का भार बढ़ता रहा है । 


ऋण दूर किस प्रकार हा (यदि भारतीय जनता के मत का 
विचार करके सरकार अ्रपना ख़र्च परिमित रखे ता ऋण बढ़ाने की आव- 
श्यकता ही न हा। परंतु ऋण की वतंमान मात्रा भी तो इतनी है कि 
उसके सूद के कारण देश की आर्थिक उद्नति में बड़ी बाधा उपस्थित हा 
रही है। इसे निम्नलिखित प्रकार से दूर किया जासकता हैः-- 


१ --इंगलेंड भारत से वह ऋण वापस लेना छोड़ दे जो उसके 
*.. अह ७ ऊ ् + ० कर [आओ 
(इंगलेंड के) ह्वित के लिए लिया गया है। घन-संपन्न इंगलेंड के दिए 
उसे छोड़ देना कुछ कठिन नहीं है । 
२--यदि यह्ट न हो तो इंगलंड भारत सरकार को ही ऋण-मुक्त हान 
के लिए यथेष्ट उपाय काम में लाने में सहायक हो । 


(क) जिन आदुमियों की ज़मीन आदि की आमदनी पर आय-कर 
नहीं क्नगता, उन पर मात्रगुज़ारी के अतिरिक्त श्रन्य व्वोगों की तरह 
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आय कर भी लगाया जावे [* 

(ख) सब ऋण के सूद की दर बहुत परिमित की जाय । 

(ग) जा जोग भारत सरकार से सूद की आमदनो बछोते हैं, उनकी 
आमदतली पर भारत सरकार टेक्स लगाए, चाहे वे भारतवर्ष से बराहर भी 
रहते हों । इंगलेंड ऐसा करता है, उस मारसवर्ष क्रो भी ऐसा करने देने में 
आपत्ति नहीं हानी चाहिए । 

यह सब मिज्धा कर भारत सरकार को प्रति बर्ष काफ़ी आय या 
बचत हो सकती है । यह केवल ऋण चुकान में ही काम में लाई जाय । 
आशा है, सरकारी अधिकारी इस विपय का यथेष्ट जिचार करके देश को 
ऋण के भयंक्रर बोर से मुक्त करने का विचार करग, जिस से इस की 
आशिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हा | शुमम्‌ । 


*मालगुज्ञारी देन वालों में कुछ आदमी सरकार का उपज के हिसाब 
स बहुत अ्रधिक मालगुज़ारी देते रू; कुछ कम । उन पर आय कर लगान 
में इस बात का लिहाज़ रखना हागा। 


परिशिष्ट १ 


सरकारो आय व्यय 


आगे ब्रिटिश भारत में होन वाल्ये सरकारी आय ओर व्यय के अंक 
डिए जाते दें । स्मरण रहे क्रिः-- 

(१) हिसाब को संक्तिप्त करने के विचार स हम ने सब प्रांतों का 
एक्र-एक मद का ख़चे, तथा एऋ-एक सह की आय इकट्ठी जोड़ कर दी 
है। चीफ़ कमिश्नरों के प्रांतों की ( प्रांतीय विषयों की ) आय तथा व्यय 
ऊंद्रीय सरकार के हिसाब में शामित्व किया गया है, कारण, इसका 
संबंध कंद्वरीय सरकार से द्वी रद्दता दे । 

(२) व्यय की मर्दों में, कर वसूल करने के ख़्च सें आयात-निर्यात- 
कर, श्राय-कर, माल्गुज़ारी, स्टाम्प, रजिस्टरी, अफ्रीम, नमक, शोर आब- 
कारी आदि विभागों के ख़र्च के अतिरिक्त अफ्रीम और नमक तेयार करने 


का ख़्चे भी सम्मिक्षित दे । 


सरकाराी व्यय ( ज्ञाख रुपया म / 
सन्‌ १९३४--३५ इ० का अनुमान 
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